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 नियम  २२२ के  अधीन  सुचना  ६५०

 दलाई  लामा  के  बारे  में  वक्तव्य  ६४५०-५२

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  पत्र  दर

 CRYI—Vigoo

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  '४६४५२--४७००



 पृष्ठ

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 चालीसवां  प्रतिवेदन  Vigoo

 पत्तन  हज  समितियां  )  Wigok

 भारतीय  रेलवे

 विचार  करने  का  प्रस्ताव-वापस  लिया  गया  ७०

 बाल  सन्यास  दीक्षा  रोक

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--अ्रस्वीकृत  ७०  ८-२०

 मध्यस्थता  frtaa—

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  ४७२१

 दैनिक  संडे  पका  W9QV——2VK

 तक  ४  Vexe/ ev  १८८१

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  पत्र  Vor

 लकड़ी  के  कोल्ट  से  निकाने  गये  तेल  पर  उत्पादन  शुल्क  के  बारे  में  याचिका  WOR

 ७  RI—VG भ्रनुपस्थिति  की  ग्र नुम ति

 सभा का  कांयं  Were

 भ्रनुदानों  की  मांगें

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय

 श्रम  शर  रोज़गार  मंत्रालय  नदी-एप

 दैनिक  संडे  पिता  Lo 8

 नोट
 :

 प्रशन  में  किसी  नाम  पर  अंकित  गहन  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक  है  क्

 को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था  |



 NET  वाद-विवाद

 लोक-सभा

 RATA,  १९५९

 Ro  १८८१

 लोक-सभा  ग्यारह  समेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तार

 घ्रशुल्क तथा व्यापार तथा  व्यापार  सम्बन्धी  सामान्य  समझौता

 श्री  दी०  दें  वर्मा  :

 Teed  att  fag

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १७  १९५८  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  २०  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  १६  gus  से  जेनेवा में  प्रारम्भ  होने  वाले  प्रफुल्ल  तथा  व्यापार  संबंधी

 सामान्य  समझौते  के  १३वें  सत्र  की  बैठकें  समाप्त  हो  गयी  हैं  ;

 क्या  सत्र  में  भाग  लेने  वाले  भारतीय  प्रतिनिधि-मंडल द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी  रिपोर्ट

 की एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ;

 विश्व  व्यापार  को  श्र  अधिक  विस्तृत  करने  के  लिये  लगे  हुये  परिमाण  संबंघी

 को  शर  कम  करने  तथा  हटाने  के  लिये  क्या  क्या  उपाय  स्वीकार  किये  गये
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनों  )
 :  हां  ।

 प्रफुल्ल  तथा  व्यापार संबंधी  सामान्य  समझौते  के  १३वें  सत्र  में  उपस्थित  भारतीय

 श्रतिनिधि-मंडल द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  १६  reg  को  सभा-पटल पर  रख
 दी  गयी थी

 प्रफुल्ल  तथा  व्यापार संबंधी  सामान्य  समझौते  के  सदस्य  देशों  द्वारा  भ्र पने  आयात

 निर्यात  पर  लगाये  गये  परिमाण  संबंधी  प्रतिबन्धों  के  बारे  में  संविदाकारी  पक्ष  निरन्तर  विचार  कर  रहे

 हैं
 ।  प्रफुल्ल  तथा  व्यापार  संबंधी  सामान्य  समझौते  की  भ्रन्त्संत्र  समितियों  में  अत्यधिक  प्रतिबन्धों

 को  कम
 करने  कौर  उसके  द्वारा  विश्व  व्यापार  को  बढ़ाने  के  संबंध  में  विचार  किया  ज़ा  रहा है  ।

 tat  भ्रंग्रेजी  में

 RTE

 2)  (1)



 CXVO  मौखिक  उत्तर  gexE

 दी०
 चं०  फार्मा

 :  जहां तक  भारत  का
 संबंध

 विश्व
 व्यापार

 में  कितनी  वृद्धि  होनें  की

 आताहै  कौर  यह  वृद्धि  किस  किस  sar  के  साथ  होने  वाले  व्यापार  में  होगी
 ?

 श्री  कानूनगो  :  इस  संबंध  में  इस  समय  भारत  की  स्थिति  अच्छी  नही ंहै  ।  भारत को  निर्यात

 संबंधी  ग्लानि  पहले की  स्थिति  को  स्थिर  रखने  में  ही  इतनी  कोशिश करनी  पड़  रही  है  ।

 श्री  दी०  चल  क्या  इस  निकाय  से  सम्बन्ध  स्थापित  करने  पर  हमारे  व्यापार  में  वृद्धि

 हुई  है  या  कि  कमी ?  अथवा  क्या  हमारे  व्यापार  की  स्थिति  में  कुछ भी  परिवर्तन  नहीं  हुमा

 कानून  गो  :  इस  प्रश्न  का  अधिक  विस्तारपूर्वक  उत्तर  देना  कठिन  मोटे  तौर  पर

 यही  कहा  जा  सकता  कि  इस  समझौते  के  अभाव  जिसके  सदस्य-देशों में  प्र शुल्कों  कौर

 प्रतिबन्धों में  किसी  भी  प्रकार  के  गेंद  भाव  को  न  बरतने  का  निश्चय  किया  विश्व  व्यापार  में  कमी

 हो  जाती  कौर  उसका  भारत के  व्यापार पर  भी  बरा  पड़ता |

 का सलो वाल  :  यूरोपीय  सामान्य  are  के  परिणामस्वरूप  प्रफुल्ल  तथा  व्यापार  संबंधी

 सामान्य  समझौते  में  हमारी  स्थिति  पर  ae  हमारे  निर्यात  व्यापार  पर  कितना  बुरा  पड़ा
 है  ?

 बुरे  प्रसर को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 श्री  कानूनगो  :  यूरोपीय  सामान्य  मार्केट  इस  वर्ष  की  १  जनवरी  को  ही  तो  बना  है  ।  अत

 उसका  तक  तो  कोई  विशेष  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  परन्तु  प्रतीक  तथा  व्यापार  संबंधी  सामान्य

 समझौते  के  सदस्य-देशों  ने  इस  समस्या  पर  भी  अब  विचार  किया  है  अ्रन्तसंत्र  समितियां  इस  संबंघ

 अच्छी  प्रकार  से  विचार  करेंगी  कि  यूरोपीय  सामान्य  arse  का  किस  किस  वस्तु पर  बुरा

 पड़गा  |

 तंगामणि  :  १३वें  सत्र  के  परिणामस्वरूप  इस  देश  के  किन  किन  वस्तुयें के  निर्यात  पर

 gat  पड़ेगा
 ?

 श्री  कानूनगो  :  सत्र  में  किसी  विशेष  वस्तु भ्र ों  के  संबंध  में  अथवा  किसी  विशेष  प्रफुल्ल  दर  के

 संबंध  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया गय  है  |  १३वें  सत्र  में  तीन  समितियां स्थापित  की  गयी  हैं  जोकि

 परिणाम  संबंधी  प्रशंसकों  तथा  प्राय  बातों  पर  विचार  करेंगी  |

 श्री  रामनाथन्‌  चेट्टियार  :  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  प्र नमा भय  लगाय  है  कि  प्रतीक

 तथा  व्यापार  संबंधी  समझौते  का  सदस्य  बनने  से  विश्व  व्यापार  के  संबंध  में  भारत  को  कितना

 लाभ  gate
 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 इसका  उत्तर  पहले  ही  में  दे  चुका  हूं  कि
 यदि  प्रफुल्ल तथा  व्यापार  संबंधी

 समझौता  न  होता  ak  सम्बद्ध  पार्टियों  में  संविदा  न  gar  होता  तो  अन्य  देशों  के  साथ  साथ  भारत  को

 भी  प्रतिबन्ध  नीतियों  के  कारण  अधिक  नुकसान  होता |

 श्री  कासलीवाल
 :

 क्या  प्रफुल्ल  तथा  व्यापार  संबंधी  समझौते  के  १२वें  कौर  १३वें  सत्र  के

 दौरान  सरकार  ने  किसी  भी  देश  को  कोई  प्रतिकर  दिया  था  | ?  यदि  तो  कितना श्र शौर
 किस  किस  वस्तु

 के  संबंध में  ?

 eee

 मूल  अंग्रेजी  से
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 कानूनगो
 :

 वह  तो  निरन्तर  चलने  वाली  एक  प्रक्रिया  है
 ।  परन्तु  १३वें  सत्र  की  चर्चा  में

 भारत  सरकार ने  कोई  भी  रियायत  नहीं  दी  है  ae  न  ही  इस  समय  किसी  रियायत
 के

 लिये  कहा

 डाइकल्दियम  फॉस्फेट

 श्री  स०  चे  सामन्त  :
 १४५६६.

 श्री  सुबोध  सदा

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 देश  में  seater  फॉस्फेट  के  उत्पादन  में  अभी  तक  कितनी  प्रगति हुई

 fetta  पंचवर्षीय योजना  काल  में  कितना  उत्पादन  हो  जायेगा  ;

 क्या  उसका  लक्ष्य  पुरा  हो  गया  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )  :  इसका  उत्पादन  बहुत  कम  मात्रा

 में  किया  जा  रहा  है  ।

 वर्तमान  क्षमता  के  भ्र नू सार  तो  उत्पादन  २०  टन  प्रतिवर्ष  से  अधिक  नहीं

 होगा  ।

 इसके  लिये  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्री  स०  पत्र  सामन्त  :  इस  समय  देश  में  इस  वस्तु  की  कितनी  मांग  है
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  जेसा  कि  मेंने  बताया  मुश्किल  से  २०  टन  प्रतिवर्ष  का  उत्पादन है

 वह  इस  समय  चीनी  उद्योग  द्वारा  इस्तेमाल किया  जा  रहा  है  ।  टूथ  पेस्ट  उद्योग  द्वारा  इस्तेमाल  किये

 जाने  वाले  इस  प्रकार के  कुछ  एक  रसायनों  का  शिकायात  करना  पड़ता  है  क्योंकि  यहां  पर  जो

 कंल्यिशम  फॉस्फेट
 तैयार  किया जा  रहा  वह  दांतों  के  योग्य  नहीं  है

 ।

 श्री
 स०

 चं०  क्या इस  कार्य  को
 कोई  गैर-सरकारी  फर्म  भी

 कर  रही है
 या

 कि  यह  केवल  सरकारी  क्षेत्र  में  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 एक  गैर-सरकारी साथ  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  डाइकैल्शियम  फॉस्फेट

 को  सुपर  फॉस्फेट  के  स्थान  पर  उवंरक  के  रूप  में  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  परन्तु  क्योंकि

 क्लोरीन  का  जो  कि  डाइकल्शियम  फॉस्फेट  का  एक  मुख्य  भाग  बहुत  से  लाभदायक  कार्यों

 के  लिये  प्रयोग  हो  सकता  इसलिये  इस  सुझाव  को
 किसीਂ  ने  कार्यान्वित नहीं  किया  है  ।

 सेठ
 गोबिन्द

 अभी
 माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा

 कि
 इसके  संबंध  में  कुछ  चली

 बाहर से

 भी  राती  हैं  जो
 कि

 बहुत  कम  की  हैं  ।
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उनका

 मंगाना
 भी

 क्यों  बन्द  नहीं

 किया  जा  सकता  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  मैंने  अरज़  किया  कि  बहुत  ही  थोड़ी  मात्रा  में  टूथ  पेस्ट  में  मिलाने
 के  लिये

 कुछ  डाइकैल्दियम  फॉसफेट  कै
 बनाने  में

 मिल  ग्रेड
 की  श्रावइ्यकता  होती  है  वह  इतनी  कम

 है  कि  उसको

 किसी
 की

 दिलचस्पी
 नहीं  है  ।

 मूल  न्य अ्रग्रेजी  में
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 उत्पादिता  ष्

 श्री  (To  माझी  :

 थी  सुबोध  हंसना
 :

 श्री  दी०  Wo  शर्मा :

 श्री  काव  :

 Lat  राजेन्द्र  सिह
 :

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १४  १९५८  के  तारांकित wea  संख्या  ११३  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उद्योगवार  स्थानीय  तथा  प्रादेशिक  उत्पादिता  परिषदें  स्थापित  करने के  संबंध  में

 अभी  तक  कितनी  प्रगति हुई  है  ;

 क्या  भारत के  सभी  राज्यों  में  उत्पादिता परिषदें  स्थापित  हो  गयी  हैं

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 अभी  तक  जो  परिषदें स्थापित  हो  चुकी  उनमें  कितने  कितने  सदस्य  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई शाह  ):

 कौर  केरल  राज्य  में  स्थानीय  उत्पादिता  परिषदें  स्थापित  की  जा  चुकी  शीघ्र  ही

 २०  भ्र  स्थानीय  उत्पादिता  परिषदें  भी  स्थापित  करने  के  संबंध  में  प्रयत्न  किये  जा  रहे

 शर  (7)  अभी  पहले  तो  केवल  औद्योगिक  केन्द्रों  में  ही  स्थानीय  उत्पादिता  परिषदें

 स्थापित  करने  पर  जोर  दिया  जा  रहा  है  ।  प्रभी  राज्य  उत्पादिता  परिषदों  की  स्थापना  पर  बल  देने

 का  हमारा  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ५,  श्रतुबन्ध  संख्या

 ६७

 श्री  रा०
 च०  माझी  :

 इन  परिषदों  के  लिये  सदस्यों  को  किस  किस  wae  पर  चुना

 श्री  मनुवादी ज्ञान  :  सदस्यों  के  बारे  में  मंजूरी  राष्ट्रीय  उत्पादिता
 परिषद  देती मोटे

 तौर  पर  चुनाव  का  are  यह  है  कि  मजदूरों  पर  मालिकों को  समान  प्रतिनिधित्व  मिल

 सके

 पत्नी  To  चल  माझी  :  क्या  कोई  उत्पादिता  कर्मचारी  सर्वेक्षण  समिति भी  स्थापित की  गयी

 है
 ?  यदि  तो  उसकी  क्या  कया  उपपत्ति  है

 ?

 श्री  मनुभाई  शाह
 :

 इस  प्रकार  की  कोई  समिति  तो  नियुक्त  नहीं  की  गयी  है  परन्तु  इस  संबंध

 में  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।  सभा  को  यह  सुन  कर  खुशी  होगी  कि  देश  में  प्रौद्योगिक  प्रबन्धों
 उत्पादिता के  aq  विभिन्न  कार्यों  के  लिये  aren  बहुत से  सांख्यकीय  नियंत्रण  कर्मचारी  हैं  |

 इसके  अतिरिक्त  हम  कुछ  एक  नवयुवकों  को
 उत्पादिता  कार्यों  में  प्रदान देने  के  लिये  विदेशों में

 भेजने के  संबंध  में  भी  कार्यवाही  कर  रहे

 अंग्रेजी  में
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 sol  सुबोध  जब  से  ये  परिषदें  स्थापित  हुई  तब  से  लघु  उद्योगों  तथा  मध्यम  उद्योगों

 में  उत्पादिता  में  कितने  प्रतिशत  वृद्ध
 हुई  है

 ?

 sal  मनु भाई  इसका  अनुमान  इतनी  जल्दी
 नहीं  लगाया जा  सकता

 ।  उत्पादिता

 आंदोलन  चल  रहा  परन्तु  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  यद्यपि  इस  संबंध  में  कोई  अनुमान  नहीं

 लगाया गया  फिर  भी  आंदोलन  का  हर  स्थान  पर  प्रकार  से  स्वागत  किया  गया  है  ।

 भारत  को  इस  बात  का  गये है  कि  यहां  पर  श्रमिकों  ने  उत्पादिता  के  सिद्धांत  को  पूरे दिल  से

 स्वीकार कर  लिया  है  ।

 प्रीति दी०  do  फार्मा  :  क्या  उद्योगवार  इस  प्रकार  की  परिषदें  स्थापित  करने  के  संबंध  में  कोई

 प्रयत्न किया  जायेगा  ate  यदि  तो  कब  ?  भ्र भी  तक  केवल  चार  ही  उत्पादिता  परिषदें  स्थापित

 हुई  सभी
 उद्योगों  के

 लिये  परिषदें  स्थापित  करने  में  समय  लगेगा
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 यहां  प्री  केवल  मात्र  विस्तार  के  उद्देश्य  से  ऐसा  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 हम  तो  इस  आंदोलन  को  गहन  बनाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  जैसा कि  मैँने  पहले  बताया है  शीघ्र  ही

 २०  स्थानीय  उत्पादिता  परिषदें  स्थापित  की  जा  रही  इस  समय  तो  यही  विचार  है  कि  पहले

 उन  क्षेत्रों  की  are  ध्यान  दिया  जाये  जहां  वे  उद्योग  चल  रहे  फिर  उसके  बाद  राज्य  उत्पादिता

 परिषदें  स्थापित  की  जायेंगी  ।  मैसूर  भ्र  केरल  के  राज्यों  ने  राज्य  उत्पादिता  परिषदों  को  स्थापित

 करना  समझा  दोनों  परीक्षण  साथही  साथ  प्रारम्भ  किये  जायेंगे  और  दोनों  के

 परिणाम देखे  जायेंगे  |

 श्री  केशव
 :  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  को  चुनने के  क्या  उपाय  अ्रपनाया  गया

 क्या  उत्तरी
 नाम  निर्देशन

 किया
 जायेगा

 अथवा  उन्हें  श्रमिक
 संघों

 द्वारा  चुना
 जायेगा

 ?

 tat  मनु भाई  शाह  :
 उनके  लिये  नियमित  रूप  से  चुनाव  होते  हैं

 |
 राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद्

 में  सभी  प्रमुख  श्रमिक  संघों  को  प्रतिनिधित्व  प्राप्त है  प्रौढ़  स्थानीय  उत्पादिता  परिषदों  का

 संविधान बड़े  ध्यानपूर्वक  बनाया  गया  है  ।  वास्तविक उद्देश्य  यही  है  कि  मजदूरों  ae  मालिकों

 में  सहयोग  की  भावना  उत्पन्न  की  जाये  ताकि  उद्योगों  की  उत्पादिता में  वृद्धि  हो  सके  ।

 श्री  रामसिंह  भाई  वर्मा
 :

 क्या  श्रीमान  यह  बतलाने का  कष्ट  करेंगे कि  जिन  प्रदेशों के  अन्दर

 प्रोडक्टिविटी
 कौंसिल  कायम  नहीं  की  गई  हैं  उनमें  कायम  न  करने का  मुख्य  कारण क्या

 कया उन  जगहों  पर
 प्रोडक्टिविटी

 कौंसिल  कायम  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 इस
 संबंघ

 में

 स्टेट  गवर्नेमेंट्स  को  कोई  सिफारिश  की  है  ?

 श्री  मनुभाई शाह  :  स्टेट  गवर्नमेंट को  तो  हमने  बहुत  दफे  लिखा  लेकिन  यह  कोई  ऐसा

 मूवमेंट  नहीं  है  कि  fend  कौंसिल  के  सेटअप  हो  जाने  से  या  ऐसोसिएशन  बन  जाने  से  ही  वह  चलता हो

 हमने  सारे  देश  के  अन्दर  पांच  जोन  बनाये  हैं  कौर  उनमें  से  हर  एक  जोन  के  इन्दर  छः

 fact  एक्सपर्ट
 स

 एन०
 पी०  सी०  की  तरफ  से  रक्खे  गये  र  हम  यह  कोशिश  करते  हैं  कि  हिन्द

 स्तान
 में

 शर  प्रोडक्टिविटी  एक्सपर्ट  बढ़ें  हर  एक  कसने  उसका  फायदा  लेकर
 एक्टिविटी को  बढ़ाये

 Pat  हरिचन्द माथुर  :
 इन  उत्पादिता  परिषदों

 द्वारा
 कितने  दलों  को  विदेशों

 में
 भेजा

 गया
 है  या  भेजने  का  विचार

 ee

 मूल  wat  में
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 tat  मनु भाई  एक  दल  तो  भेजा  गया  था  झर  उसकी  रिपोर्ट  भी  तैयार  है  ae

 वह  रिपोर्ट  ara  ही  पुस्तकालय  में  रखने  के  लिये  भेज  दी  गयी  है  या  एक  दो  दिनों  में  भेज  दी  जायेगी  ।

 यह  विचार  है  कि  इस  वर्ष  विभिन्न  उद्योगों--कोयला  खदान  प्लास्टिक  लघु

 सूती  कपड़ा  संघटन ate  भवन  निर्माण  उद्योग  तथा  फैक्टरी

 विपणन  ate  वितीय--इन उद्योगों  के  विभिन्न ७  या  ८  दलों को  विदेशों में  भेजा  जायेगा  ।

 श्री  दासप्पा
 :

 क्या  ये
 उत्पादिता

 परिषदें  प्रबन्ध  लेखा  फर्मों  का  काम  भी  कर  रही

 न  मतुभाई शाह  हां  ।

 श्री  दास प्पा
 :  उत्पादिता

 परिषद्‌  द्वारा  क्या  क्या  ठोस  कार्यवाहियां की  गयी  हैँ  ?

 न्  मनु भाई दाह  :  ठोस  कार्यवाही  यह  की  जायेगी  कि  चालू  वर्ष  में  हम  एक  केन्द्रीय  प्रबन्ध

 संस्था  स्थापित  करने  के  संबंध  में  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  उसका  प्रबन्ध  लेखा  कर्म  एक  ग्रत्यर्ट

 gr  भाग  होगा  ।  धीरे  धीरे  इस  संस्था की  कौर भी  कई  शाखायें  विभिन्न  राज्यों  में  खुल  जायेंगी

 उनसे
 लघू  उद्योगों  के

 उत्पादन
 में  वृद्धि  होगी  ।  इस  समय  हमारा  ध्यान  इस  बात  पर  है

 कि  लघु

 उद्योग  उत्पादिता के  प्रति  अधिक  सर्जन हो  क्योंकि  बड़े  उद्योग  तो  अपना  उत्पादन  बढ़ाने

 के  लिये  स्वयं  प्रपने  सलाहकार  रख  सकते  हैं  ।

 श्री  रामसिह भाई  वर्मा :  ऐसे  औद्योगिक  क्षेत्र  में  जहां  पर  इंडस्ट्रियल  पीस  रही  हो  a

 डिसिप्लिन  कौर  वहां  पर  प्रोडक्टिविटी  कौंसिल  कायम  करने  से  गवर्नमेंट  कामयाब  हो  सकती  है

 या  क्यां  यह  जानने  की  कोशिश  की  गई  है
 ?  कौर की  गई  है  तो  वहं  कौन  स ेसेंटर हैं  ?

 श्री  सुभाष  शाह  :  माननीय  सदस्य  अपनी  एरिया  में  प्रोडक्टिविटी  कौंसिल  की  कांशसनेस

 पैदा  करें  क्योंकि यह  तो  ऑ्राखिर  उन्हीं  के  हाथ  में  है  कि  वे  मेहनत  करें  ।  वह  ऐसा  करें  तो  हम

 मदद  करेंगे  ्र  वहां  पर  फौरन  उनको  कायम  कर  देंगे  ।  सारा  सवाल  तो  लोकल  इनिशिएटिव लाने

 का  यह  कोई  जबर्दस्ती  या  ऊपर  का  मूवमेंट  नहीं  यह  एक  वायोलिशनल मूवमेंट  है

 श्री  श्र ०  मु०  तारिक  :  प्रभी  आपने  फरमाया  है  कि  प्रोडक्टिविटी  कौंसिल  का  एक  डेलिगेशन

 योरप  गया  था  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  डेलिगेशन  का  इन्तखाब  किस  ने  किया  कौर

 खाब  करते  लोगों  को  नामजद
 करने  के  लिये  क्या  बेसिस  पेशेनज़र

 रखी गई  थीं  ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  उनके  इन्तखाब  का  यह  तरीका है  कि  जो  नैशनल  प्रोडक्टिविटी  कौंसिल है स  AN
 उसने  अलग  इंडस्ट्री  के  लिये  sara  इंडस्ट्री  के  रिप्रेजेन्टेटिग्ज  ak  गवर्नमेंट  के  रिप्रेजेंटेटिव

 की  सेलेक्शन  टीमें  बनाई  वह  सारी  इंडस्ट्री
 की  जो

 रिप्रेजेंटेटिव  बॉडीज़  ट्रेड  यूनिक्स

 उनको  कंटेंट  करती  हैं  a  उनमें  से  श्रादमियों  के  नामों को  लेकर  जो  आदमी सबसे  अच्छे

 मालूम होते  हैं  उनको  नामजद  करती हैं  |

 सेठ  गोविन्द दास  :  कभी  शायद  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  निकट  भविष्य  में  इस  तरह  की  २०

 कौंसिलें are  बनने  वाली  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  संबंध  में  क्या  इस  बात  का भी  ख्याल

 रक्खा  गया  है  कि  यह  २०
 कौंसिलें  इस  तरह  की  बनाई  जायें

 कि
 वे  सारे  देश  में  बन  सकें  वह

 उन  से  पूरा  फायदा  उठा  यदि  तो  कहां  कहां  वह  बनने  वाली  हैं  ?

 श्री  मतुभाई  शाह
 :

 बात  यह  है  कि  ag  क्वालिटी  वर्क  fas  इसका  फैलाव  करने  से  ही

 ee वहं  नहीं  बढ़ता  जो  एरिया  हम  पसन्द  कर  रहे  हैं  वे  ऐसी  है
 कि  जो

 करीब  करीब  सारी  कटी बौ
 a  कचर

 मूल  अंग्रेजी  में
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 लेती  हैं  ।  वह  जगहें  यह  हैं
 :

 मैसूर  fades,  ae  कालीकट  ।  यह  सारा  प्रोग्राम  ऐसा  है
 कि

 हर  स्टेट  के

 अन्दर तीन  तीन  चार  मुख्य जगहों  पर  कौंसिलों हो  जायेंगी  कौर  ग्राहिस्ता  आहिस्ता  वातावरण

 ६...  जायगा |

 श्री  कासलीवाल  :  इन  उत्पादित  परिषदों  को  स्थापित  करने  का  उद्देश्य  यह  था  कि  वस्तु ग्र ों

 की  कीमतों  को  कम  किया  जा  सके  कौंर  मजदूरों  की  मजूरी  बढ़ायी  जा  सके  |  कया  सरकार  ने  इस

 दौरान  यह  ्  लगाया  है  कि  इस  दिशा  में  कितनी
 सफलता  मिली है  ?

 श्री  मनुभाई  इस  संबंध  में  इतनी  जल्दी  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  मुख्य

 उद्देश्य केवल  मात्र  कीमतों  में  कमी  करना  अपितु धन  विनियोग  की  दृष्टि  से  राष्ट्रीय  उत्पादन

 को  बढ़ाना भी  परिषद्‌  के  स्थापित  होने  के  ३  या  चार  महीनों  के  ही  उसके  परिणामों

 का  भ्रन्दाजा  नहीं  लगाया जा  सकता  |

 fat हेम  क्या  कार्मिक  संघों  से  पूछा  गया  है  कि  इस  दृष्टि  से  क्या  सुविधायें दी  जायें

 जिससे  उत्पादन  में  प्रतीक  से  अधिक  वृद्धि की  जा  सके  ?  यदि  तो  वें  क्या  क्या  हैं
 ?

 श्री  मनुभाई  शाह
 :  जहां तक  कार्मिक  संघों  कौर  राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद्‌  का  संबंध

 मैं  समझता  हूं  कि  वे  हमें  सब  से  अधिक  सहयोग  दे  रहे  हैं  ।  श्रमिक संघ  उत्पादिता  आ्रांदोलन के

 संबंध  में  हमारी  सहायता  कर  रहे  हैं  ।

 शी  तंगामणि  :  रीव्स  नामक  एक  मासिक  पत्रिका  का  प्रकाशन कब  से
 आरम्भ  होगा ?  कया  आधिक  सहायता  १०  लाख  रुपये  की  ही  रहेगी  जैसी कि  9eye Fay as ar में  दी  गई  ग्रा

 बाद  में  उसकी  राशि  बढ़ा  भी  दी  क्योंकि  अब  बहुत  से  शौर  नये  केन्द्र  स्थापित  किये  जा

 रहे  हैं
 ?

 श्री  मनु भाई  दाह :  मैँ  इस  बारे  में  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  यह  आंदोलन  केवल
 मात्र  संस्थानों  श्र  संघटनों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिये  नहीं  है  ।  हमें  उत्पादिता  के  लिये  विभिन्न

 प्रकार  के  उपकरण  कौर  साधन  तैयार  करने  इसलिये  हमारा  ध्यान  मुख्य  रूप  से  वस् तुझ ों  की

 किस्म  को  सुधारने की  कौर  है  ताकि  कम  से  कम  खर्च  से  अधिक  सैनिक  लाभ  हो  सके  ।  इस  वर्ष

 के  लिये  १०  लाख  रुपये  निर्धारित  किये  गये  हैं  att  मैं  समझता  हुं  कि  इस  वर्ष  इतनी  राशि  पर्याप्त

 होगी  ।  परन्तु  धन  की  कमी  से  विस्तार  are  में  कोई  बाघा  नहीं  पड़ेगी  ।  यदि  शर  अ्रधिक  धन  की

 आवश्यकता  हुई  तो  भ्रमित  धन  मंज़ूर  कर  दिया  जायेगा  ।

 श्री  तंगामणि  :  मासिक  पत्रिका  कब  छपेगी  ?

 श्री  सुभाष  वह  शीघ्र  ही  छपने  लगेंगी  ।

 श्री  रा०  च०  साझी  :  क्या  राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद्‌ ३  में  कोई  विदेशी  विशेषज्ञ  अथवा

 प्रविधि  भी  हैं  ?

 शाह  :  उन्हें  केवल  सलाहकार  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया  राष्ट्रीय  उत्पादिता

 परिषद्‌  में  केवल  मात्र  भारतीय  सदस्य ही  हैं  ।
 का नी  और  नी

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 अमरीकी  व्यापार  सीजन

 सुबोध  हुं सदा  :

 |  sit
 स०  च०

 सामन्त
 :

 श्री  रा०  च०  माझी  :

 |  श्री  राम  कृष्ण गुप्त

 श्री  रामेश्वर  टांटिया

 थी  त्रिदिव  कुमार  चौधरी

 श्री

 |  श्री  AIIN werd
 :

 1*₹५६८. ९  श्री  वाजपेयी :

 थी  हरविन्द  घोषाल  :

 श्री  झ०  Fo  गोपालन  :

 थी  :

 |  श्री  रघुनाथ fag  :

 |  att  विमल घोष

 aft  दी०  Wo

 |  श्री  हेम  बख्शा  :

 बया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  नक्शा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  १९४५८  में  भारत  में  हुक  व्यापार

 मिशन  पाया था

 यदि  तो  मिशन  के  का  उद्देश्य  क्या था  ;

 क्या  मिशन  ने  सरकार  को  कोई  रिपोर्टे  पेश  की  है  ;

 यदि
 तो  उसका  ब्योरा क्या  है  ;  कौर

 सरकार द्वारा  उसके  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  या  करने  का  विचार

 a  मंत्री  मनुभाई
 :  से  सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 ह्

 विवरण

 Res  में  भारत में  दो  अमरीकी  व्यापार मिशन  जाये  थे  ।  प्रथम  मिशन

 का  उद्देश्य  भारत  सरकार को  इस  संबंध  में  परामर्श  देना था  कि  किस  प्रकार  से  भारतीय  हस्तशिल्प

 कौर  हथकरघे की  वस्तु ग्र ों  का  अ्रमरीका को  निर्यात  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।  दूसरा  मिशन

 जनवरी  में  दिल्‍ली  में  हो  रही  अमरीकन  लघु  उद्योग  प्रदर्शनी  के  संबंध  में  प्राया था  ।  प्रथम  मिशन

 की  रिपोर्ट  की प्रतीक्षा की  जा  रही  है  ।  जब  कि  दूसरे  मिशन से  रिपोर्ट  भराने  का  कोई  प्रश्न ही उत्पन्न

 नहीं  क्योंकि वह  तो  केवल  मात्र  प्रदर्शनी के  संबंध  में  यहां  श्राया था

 part  सुबोध  सदा
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  दूसरे  मिशन  ने  यह  राय  प्रकट  की  कि
 भारतीय  वस्तुएं

 बढ़िया  किस्म  की  ate  माणक  न  होने  के  कारण  इनका
 नियति

 बहुत  कम  हो  गया  है
 ?

 यदि  तो
 इन की  किस्मों  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही है  ?

 भंप्रेजी  में



 १०  १८८१  मौखिक  उत्तर  YQ

 pelt  मनु भाई  शाह  यह  इस  प्रदान  से  उत्पन्न नहीं  होता  ।
 माननीय

 सदस्य  को  मालूम  ही  होगा

 कि  निर्यात  dada  परिषद्‌  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  को  बढ़ाने  के  लिये  श्रमिक  मिशन  शिष्टमंडल

 विदेशों को  भेज  रही  है  ।

 सुबोध  हंसना
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  दूसरे  मिशन  ने  बताया  था  कि  अमरीका  में  मशीनें  बनाने

 वाले  उद्योगपति  भारत  में  भारतीय  व्यापारियों  को  हिस्सेदार  बना  कर  भारत  में  कारखाने  लगाने  के

 लिये  तैयार  हैं  ?  यदि  तो  सरकार की  क्या  राय  है  ?

 श्री  मनु भाई arg  :  प्रदान  इतना  लम्बा था  कि  मैं  समझ  नहीं सका  ।

 श्री  स०  चे  सामन्त
 :

 लघु  उद्योग  प्रदर्शन  के  सिलसिले  में  जो  दूसरा  मिशन  भारत

 कया  उसने  भारत  सरकार  के  साथ  लघु  उद्योग  वस्तु ग्न ों  में  विनिमय  के  बारे  में  बातचीत  की  थी  ?

 श्री  मनु भाई  ज्ञान
 :  इस  मिशन को  अमरीका  के  लघु  उद्योगों  की  प्रदर्शनी  का  काम  ही  सौंपा

 गया है  जो  दिल्‍ली में  हो  चुकी  अरब  कलकत्ता  में  दिखाई  जा  रही  है  प्रौर  भारत  के  भ्रमण  तेरह  या

 चौदह  स्थानों  पर  दिखाई  जायेंगी  ।  उनके  साथ  कोई चर्चा नहीं  हुई  है  देशों  जिनमें  अमरीका

 भी  शामिल  शिष्टमंडल कराते  रहते  हैं  जिन  के  साथ  कई प्रकार की  चर्चा  की  जाती है  ।

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :  यह  मिशन  हथकरघा  उत्पादन  तथा  दस्तकारी  के  किन-किन  स्थानों

 पर  गया था  ?

 fart  मनु भाई  दाह
 :

 यह  मिशन  लगभग  १४  स्थानों  पर  गया  :  हैदराबाद  .

 श्री  प्रभात  कार
 :

 क्या  इस  मिशन  के  कराने  से  हक  रखा  पर  दस्तकारी के  सामान

 का  निर्यात  बढ़  गया  है  ?

 1  की  मनु भाई दाह  :  मिशन के  आते  ही  निर्यात  नहीं  बढ़  जाता  परन्तु  इसका  प्रभाव  श्रव्य

 पड़ता  है  are  विदेशों  में  हमारे  सामान  की  मांग  बढ़ती  है  प्रौढ़  देश  में  बढ़िया  किस्म  का  सामान  तैयार

 होता  है  ।

 श्री  हेम  बरूआ
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 अमरीकी  शिष्टमंडल  के  नेता  ने  कलकत्ता  में  एक  वक्तव्य

 देते  समय  कहा  कि  भ्रम रिकी  व्यापारी  यह  चाहते  हैं  कि  उन्हें  लाभ  हो  जिसका  प्रत्यावहन  वे  कर  सकें

 शर  उन्हें  देश  के  अन्य  नागरिकों के  समान  भ्र धि कार  प्राप्त  हों  यदि  तो  कितने  लाभ  का

 प्रत्यावहन  करने  की  अनुमति  दी  जायेगी  ate  उसका  कितना  भ्रंश  उद्योग  में  ही  लगाना  पड़ेगा  ?

 महोदय
 :

 यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 tet  सुबोध
 हिन्दी  अमरीकी  उत्पादक  भारतीय  व्यापारियों  के

 साथ  हिस्सेदारी  करके

 भारत में  उद्योग  आरम्भ  करना  चाहते  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  राय  है  ?

 pat  मनु भाई  शाह  :  सरकार  की  यह  राय  है  कि  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  नीति  के  भीतर  रहते  हुये

 देश  के  हित  में  जहां  कहीं  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  हो  रहा  हो  इसका  प्रोत्साहन किया  जाये  ।

 कच्ची  फिल्‍मों का उत्पादन का  उत्पादन

 प*  १५६९.  श्री  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  गैर-सरकारी  समवाय  किसी  विदेशी  समवाय  के  सहयोग

 से  मैसूर  में  कच्ची  फिल्मों  का  उत्पादन  ATT  करने  वाला  है
 ;  कौर

 nema

 wish  मं
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 (a)  यदि  होता  विदेशी  समवाय  का  क्या  नाम  है  गौर  यह  उद्योग किस  स्थान पर

 किया  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्री  मदुराई  :  जी  नहीं  ।  ae  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है  |

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री  tara  :  यह  देखते  हुए  कि  हमार  देश  में  कच्ची  ल्च्+ फल्मों  की  खपत  काफी ज्यादा है  कौर

 देश  में  इसका  कोई  कारखाना
 नहीं

 हैं  क्या  यह  सच  है
 कि

 मैसूर  सरकार  ने  उस
 राज्य

 में
 एक

 खाना  खोलने  का  प्रस्ताव  सरकार  को  भेजा  थे  ?

 श्री  मनुभाई  शाह
 :

 सभा  में  पहले
 भी

 कई  बार  इस  मामले  पर  बातचीत
 की  जा  चुकी  है  ।

 अरव  बह  प्रयत्न  हो  रहा है  कि  मद्रास में  श्रोटाकमंड  स्थान पर  कच्ची  फिल्मों  का  एक  कारखाना

 लगाया जाये  भ्र  पूर्वज मं नी  तथा  अरन्य  देशों से  बातचीत  करके  यह  कोशिश की  जारी है  कि

 जल्दी से  जल्दी  यह
 कारखाना  लग  जायें  |

 श्री  दासप्पा  :  यह  सरकारी  क्षेत्र  में  होगा  या  गैर-सरकारी क्षेत्र  में  ?

 श्री  सुभाष  दाह
 :

 सरकारी  क्षेत्र  में
 ।

 दिल्‍ली  नाली  व्यवस्था

 1*  १५७०.  st
 राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  श्रावास  ate  संभरण  मंत्री  १६

 2 &Y¥ct  तारांकित  प्रदान  संख्या  १२१६  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दिल्‍ली में  नाली  व्यवस्था  ठीक न  होने  के  बारे  में  जांच  करने
 वाली

 समिति  का  अ्रन्तिम  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  है  ;  wit

 यदि  तो  इसमें  मुख्य  सिफारिशें क्या  हैं ?

 श्रीवास  और  संभरण  मंत्री  क०  च०  और  समिति  का

 २८  PEUE  को  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  था  ।

 प्रतिवेदन  की  धारा  ८  सें  सिफारिशों  का  सारांश  बताया  गया  है  ।

 द
 श्री  राम  कृष्ण गुप्त

 :  क्या  नजफगढ़  नाले  में  से  रेत  निकालने  परियोजना  आरम्भ

 होगी  ?

 श्री  क०  च०  शेट्टी  :  जी  समिति  की  सिफारिशों  में  एक  यह  भी  है  ।  नजफगढ़  नाले  में  से

 रेत  निकालने  के  कार्य  की  प्रथम  प्रावस्था  का  प्राक्कलन  भी
 तैयार  किया

 जा  चुका  है  ।  मेरे  ख्याल  से

 कार्य  शीघ्र  ही  आरम्भ  हो  जायेगा  ।

 पं  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 कूल  खच  का  प्राक्कलन TAT  है  ?

 श्री  क०  च०  रेड्डी  :  किस
 मद  के  लिये ?

 tat  राम  कृष्ण  गप्त : थि  नजफगढ़  नाले  के  लिये  ।

 श्री  क ०  पत्र  रेड्डी  :
 इसकी  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  है  इस  पर  लगभग  २  लाख

 लागत  say  ।
 रुपये की

 मल  अंग्रेजी  में
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 हड़तालों  की  रोक  थाम  क  लिये  विधान  बनाना

 १४५७२  पंडित  हवा  ato  तिवारी  :  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  बी  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या
 ag  सच  है  कि

 बम्बई  कौर  मद्रास  राज्यों  की  सरकारों  ने  भारत  र  से  कहा  हैं
 कि  श्रमिक  द्वारा  के  भीतर  जाकर  हड़ताल  य्रौर  रफ्तार  से  काम  करने

 11
 1.0  को

 रोकने  के  लिये  कोई  विधान  बनाये  ;  ai

 यदि
 तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  राय  है

 ?

 उपमंत्री  आबिद  हा

 स्थाई  श्रम  समिति
 द्वारा  नियुक्त  की  गई  समिति  जिसकी बैठक  PeKE

 ये
 बम्बई

 में  हुई
 प्रस्तावों

 पर  विचार  किया  था  ।  इस  विषय  में  कौर कोई  कार्यवाही  नहीं
 की  जाने  बाली

 पंडित  gto  ना०  तिवारी  क्या  सरकार  हका रस खान  के  भीतर  हड़ताल  करने  ''
 और

 '  काम  की  रफ्तार  कम  बिन करने  को  मेध्य  मानती  है  यदि  नहीं  तो  सरकार  नें  इसे  रोकने के

 लिये  कार्यवाही की  है  ?

 श्री  आबिद  wet  :  नैनीताल  में  जिस  भ्रनुशासन  संहिता  पर  सहमति  प्रकट  की  गई  थी  उसकेਂ
 अनुसार  कार्यवाही  की  जायेगी  |

 श्री  भक्त  ददन :  श्री मन  जो  श्राम  तरह  की  हड़तालें  होती है  उनके  आजकल

 भूख  हड़तालों  का  रोग  भी  बहुत  बढ़  गया  है  ,  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  बारे  में  भी  विचार

 गया  है  कौर  क्या  इस  बारे  में  कोई  क़दम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  ग्रामीण  अम्ली  माननीय  मेम्बर  जो  ऐसा  खयाल  करते  हैं  वह  भी  एक  अच्छी

 बात  है  और  यह  उन  चीजों  के  बंद  करने  में  मदद  करेगा  |

 श्री  रामजी भाई  गो  स्लो  प्रौढ़  स्टाइल्स  के  सम्बन्ध  में  इंडियन  लेबर  कान्फ्रेंस  ने  जो

 निणंय किया  है  उसके  बावजूद  भी  यह  गो  स्लो  प्लोर  स्ट्राइप्स  की  जा  रही  है  तो  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  उस
 सम्बन्ध

 में  गवर्नमेंट ने  किया है  ?

 श्री  आबिद  चली  इस  बारे  में  जब  कभी  शिकायत  है  तो  ज़रूरी  तहकीकात

 की  जाती  है  श्र  उसके  बाद  सम्बन्धित  यूनियनों  भर  उनके  लीडरों  से  बातचीत  की  जाती  है  ax

 कोशिश  की  जाती  है  कि  ऐसी  नामुनासिब चीजें  कम  हों  ।

 श्री  रामजी भाई  वर्मा  :  उसके  बावजूद  भी  उन  पर  काब  नहीं  पाया  जा  रहा  है  कौर  लोग

 गो  स्लो  स्ट्राइप्स  करने  में  लग  जाते  हैं  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 श्री  आबिद  ait  fra तो  यही  है  कि  पबलिक  श्रोपीनियन इसके  खिलाफ़  बनाई  जाय

 att  राम जों  भाई  वर्मा  पबलिक  श्रोपीनियन  इसके  खिलाफ़  बनाने  के  लिये  गवर्नमेंट  ने  क्या

 fata  लिया
 है  ?

 अंग्रेजी  में
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 पुध्अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  ्  al  खाने  का  उद्देश्य ही ही  जनमत की  रचना

 करना  है  |

 पंडित  gio  ना०  क्या  इस  प्रकार की  हड़तालों  के  दौरान  में  पूरी  मजूरी

 दी  जाती  है  या  कि  कुछ  कटौती  की  जाती  है
 ?

 श्री  आबिद  अर्ली  इसके  लिये  पूरी  मजूरी  नहीं दी  जानी  चाहिये

 श्री  काशीनाथ  पांडे
 :

 अनुशासन  संहिता  के  लागू  होने  के  बाद  के
 भीतर Ads

 a)
 करन  की  कुछ  घटनाओं  की  सुचना  मंत्रालय  को  भेजी  गई  मंत्रालय में  उन  कर्मचारियों

 के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 आबिद  चली  :  मेंने  की  गई  कार्यवाही  की  व्याख्या  कर  दी  है
 ।

 tat  so  do  बोस :  यदि  उचित  पूर्व  सुचना  दे  कर  ऐसी  हड़ताल की
 जाये

 जिसमें

 की  रफ्तार  कम  कर  दी  जाती  है  तो  उसके  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  होगी
 ?

 vat  आबिद  चली  :  काम की  रफ्तार  घटाने को  श्रम  पद्धति  में  मान्यता  नहीं दी

 है  ।

 कामिक  संघों  को  मान्यता  देना

 +

 (  sit  तंगामणि

 1*१५७३.<९  श्री  स०  स०  बुर्जों  :

 श्र०  क०  गोपालन  :

 क्या  श्री  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कार्मिक  संघों  को  मान्यता  देने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  द्वारा  बनाये

 गये  नियमों  का  पुनरीक्षण करने  सम्भावना  atk

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  आयोग  नियुक्त  किया  गया  है
 ?

 faa  ate  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ao  ato  :

 इस  set  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  क्या  कामिक  संघों  को  मान्यता  देने  वाले  उन

 जिनका  सम्बन्ध  सरकार के  औद्योगिक  कर्मचारियों से  का  पुनरीक्षण  किया  जाये  या  नहीं  ।

 नहीं  |

 fait  तंगामणि  :.  मेरा  प्रदान  केन्द्रीय  सरकार के  कर्मचारियों द्वारा  बनाये  गये  उन  नियमों

 के  बारे में  हें  जो  कार्मिक  संघों  को  मान्यता  देने  के  बारे  में  हे  ।  ,  इसमें  केवल  औद्योगिक ही  नहीं  बल्कि
 may  कमेंट्री  भी  शामिल  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकारी  कर्मचारियों  केਂ  लिये
 नियमों का  पुनरीक्षण  किया गया  है  ?

 श्री ल०  ato  मिश्र  :  हाल  ही
 में  ,

 मंत्रालय  ने  कुछ  पुनरीक्षण

 किये हैं  ।

 श्री  तंगामणि  :  मान्यता  देने
 के  पुनरीक्षित नियम  जो  ३  १९  ५९  को  गृह-कार्य  मंत्रालय

 क्वारा  जारी  किये  गये  उन  में  इस  प्रकार
 के  परिवर्तन किये  गये  हैं

 सेवा  से  सम्बद्ध  वह  व्यक्ति
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 जो  सरकारी  कमेंट्री  नहीं  पदाधिकारी  नहीं  हो  सकता  ।  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  यह

 बात  सेवानिवृत्त  सरकारी  कर्मचारियों शर  भूतपूर्व  सरकारी  कर्मचारियों  पर  भी  लागू होती

 होगी ।

 छी  ल०  ato  सिर  :  इसके  लिये gad  सूचना  चाहिये  ।

 श्री त०  क्र  बिगुल  क्या
 गृह-कार्य  मंत्रालय  द्वारा  अधिसूचित  मान्यता देने  के  इन

 नियमों
 का  परीक्षण  श्रम  मंत्रालय

 ने
 किया  है  ae  क्या  यह  उपबन्ध  कमी  संघ  )

 १९४७  प्रतिकूल  हैं
 ?

 श्री ल०  ना०  श्रम  मंत्रालय इनका  परीक्षण  कर  रहा  है  ।  प्रतिकूल हैं  या

 यह  तो  भ्रपनी  राय  की  बात  है  ।

 श्री  प्रभात  कार  :.  कार्मिक  संघ  अ्रधिनियम  में  श्रमिकों  को  यह  अधिकार  था  कि  वे

 पालिका में  ऐसे  व्यक्तियों का  चुनाव  कर  सकते  थे  जो  श्रमिक  न  हों  परन्तु  गह-कायें  मंत्रालय  द्वारा

 नियम  इसके  प्रतिकूल हैं  क्या  श्रम  मंत्री  ने  इस  पर  विचार  करके  गह-कार्य  मंत्रालय  से

 बात  चीत  की  है
 ?

 fat  Ao  नाम  मिश्र  :  इसका  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  इस  बारे  में  कुछ  नहीं

 कहा  सकता  |

 fat  तंगामणि  :  नियमों  में  चन्दा  जमा  करने  का  ४  सबन्ध है  ।  क्या  यह  मामला श्रम

 मंत्रालय को  सौंपा  गया  है  alc  क्या  में  कर्मचारियों  का  साधारण  अंशदान  शामिल  होगा  जेसा

 कि  अन्य  कार्मिक  संघों में  होता है  ?

 fat  wo  ato  इसके  लिये  पूर्वे  सूचना  चाहिये  ।

 श्री  तंगामणि  :  गृह-कार्य  मंत्रालय की  अधिसूचना  के  बाद  इस  प्रश्न  की  पूर्व  सूचना  दी  गई

 थी  |  कर्मचारी  दो  प्रकार  के  होते  एक  तो  कार्यालयों  के  कौर  दूसरे  औद्योगिक  क्षेत्र  के  ।

 जब  दोनों  की  मान्यता  के  लिये  नियम  बनाये  गये हूँ  तो  वे  श्रम  मंत्रालय  को  सौंपे  जाने  चाहिये

 नियम  प्रकाशित  हो  चके  हैं  कौर  उनकी  एक  प्रति  मेरे  पास  है  ।  मैं  श्रम  मंत्रालय का  दृष्टिकोण

 जानना  चाहता हूं

 अध्यक्ष  महोदय  वे  नियम  गह-काय॑  मंत्रालय  द्वारा  प्रकाशित किये  गये  थे  कौर  श्रम
 AS 2

 मंत्री  ay  इनका  अध्ययन  कर  रहे  हैं  इस  लिये  उन्हें  पहले  नियमों  का  परीक्षण  तो  कर  लेन

 श्री  तंगामणि  :  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रौद्योगिक  कर्मचारियों  की  मान्यता  सम्बन्धी

 नियमों  के  बारे  में  कब  अ्रन्तिम  निर्णय  होगा
 ?

 ल०७  ना०  इसस  इसमें  कुछ  समय  लगेगा  |
 ह

 मूल  अंग्रेज़ों में
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 दूसरी  आणविक  भट्टी

 -1-
 |

 श्री  उस्मान खां

 श्री  राजेन्द्र सिह

 श्री  विनती  मिश्र

 1१५७४

 "

 |  sit  शिवनंजप्पा

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 भारत  में  दूसरी  आणविक  भट्टी  कब  तयार  होगी  ;

 इस  परियोजना पर  कल  कितनी लागत  करायेगी  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  )  इस  भट्टी के  लियें

 इमारत  का  निर्माण आरम्भ  हो  गया  है  कौर वह  PENS AH के  मध्य  तक  पुरी  हो  जायेगी  ।
 तब  तक

 भट्टी  में  सब  बन  जायेंगे  कौर  भ्रान्ति  रूप  से  एकत्र  करने  के  लिये  उनका  प्रारम्भिक  परीक्षण

 हो  चुकेगा  ।  इमारत  बनने  के  तीन  मास  बाद  भट्टी  के  चालू  हो  जाने  की  है
 ।

 भारी  यूरेनियम  ok  ग्रेफाइट  के  मूल्य  के  प्रतिष्ठित  परियोजना  पर  २५  लाख

 रुपय  लागत अलग  ।

 उस्मान अर्ली  खां  भट्टी  से  क्या  काम  लिया  जाता  है  कौर  क्या  य॑
 काम

 भारत  आणविक सट्टी  से  नहीं  लिये  जा  सकते  थे  जिससे  कि  दूसरी  भट्टी  का  खच  बच
 जाता

 ?

 महोदय  :.  माननीय  सदस्य  का  अ्रभिष्नाय है कि दूसरी है  कि  दूसरी  भट्टी  की  ज़रूरत  नहीं  थी
 ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  ऐसे  weal  का  उत्तर

 देने
 में

 मैं
 असमर्थ  हूं  क्योंकि  मुझे  विज्ञान  सम्बन्धी  मामलों

 की
 कुछ  जानकारी  नहीं

 है  ।
 हम  शायद

 बहुत  शझ्राणविक  लगायेंगे  ।

 treat  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  मालम  है  कि  ये  दोनों  भट्टियां  ही  हैं  तभी  तो  उन्होंने

 पूछा  कि  दूसरी  की  क्या  जरूरत  थी  ।  माननीय  सदस्य  भ्रध्ययन  करने के  बाद  प्रशन  पुछा  करें
 ।

 ar  नागी  रेड्डी  बहुत  टेक्नीकल  है  |

 yan  विभूति  मिश्र  में  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  रिऐक्टर  के  बनाने  मे  जो  इंजीनियर

 कराम कर  रह  हं  और  जो  सामान  लग  रहा  है  वह  हिन्दुस्तान  का  है  या  बाहर से  भी  मंगाना  पड़

 al  जवाहरलाल  नेहरू  :  यह  रिएक्टर  पुरे  तौर  से  हमारे  ही  लोगों  ने  बनाया  है  ।  किसी

 शर  मदद  की  जरूरत  नहीं  पड़ी  कुछ  सामान  है  हैवीਂ  वाटर  गिरह  जो  बाहर  से  मंगाना  पड़ा

 लेकिन वह  तो  बाद  में  इस्तैमाल के  लिय  है  ।  इसके  बनाने  में  बाहर  की  मदद  नही  ली  गयी

 चाय  का  निर्यात

 *
 QYoE  at  पांगरकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे

 ईरान  शर  लेबनान  को 1  भारतीय  चाय  के  नियत  क fae  See  दरी
 वर्तमान  स्थिति  क्या  कौर

 अंग्रेजी  में
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 इन देशों  को  साधारण  att  दरम्यान  दर्जे  की  भारतीय  चाय  का  उत्पादन  बढ़ाने  के

 लिये  उपाय  किये  गये  है ँ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  :  १९५८  में  भारत  ने  ईरान को

 १२०  लाख  पौंड  चाय  का  निर्यात  किया  जब  कि  पूर्वगामी  ag  में  १००  लाख  पौंड  किया  था  ।

 लेबनान  प्रति  वर्ष  ६  लाख  पौंड  चाय  का  करता  है  जिस  में  भारत  का  भ्रंश  बहुत  कम

 है  ।

 इन  देशों
 में

 भारतीय
 चाय  का  प्रयोग  बढ़ाने  के  लिये  कोई  उपाय  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 भारत  की  बढ़ियां  किस्म  की  चाय  ईरान में  बहुत  पसन्द  की  जाती  है  जब  कि  लेबनान में  इसकी

 बड़ी  सीमित  है

 श्री  पांगरकर  :  १९५८ में  भारत  से  समिक्षित  ate  डिब्बों  में  बन्द  चाय  का  कुल  कितना

 निर्यात  किया  गया  ?

 श्री  सती दा  चन्द्र  १९४८  में  ५०७०  लाख  पौंड  चाय  का  निर्यात  किया  गया  था  |

 श्री  प्रभात कार  :  ईरान  में  भारतीय  बढ़ियां  चाय  की  मांग है  लंका  देश  हमारे साथ

 प्रतिस्पर्धा
 कर  रहा  है  यह  देखते  हुये  मंत्रालय  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  जिससे  ईरान  में  हमारी  चाय  की

 मांग  पहले  की  तरह  बनीਂ  रहे  जब  कि  ईरान  केवल  हम  से  हीਂ  चाय  खरीदता  था  ?

 श्री  att  चन्द्र  :  यह  सही  नहीं है  ।  मैने  बताया  कि  geRs  में  Ray  से  अधिक

 उत्पादन  था  ।  वहां  हमारा  कभी  एकाधिकार  नहीं  था  परन्तु  ईरान  भी  चाय  भारत

 से  खरीदता है  ।  साधारण किस्म  की  चाय  ही  ईरान  में  भो  पैदा  होतो है  ।

 part हेम  बरुआ
 aa

 सरकार
 ने

 ईरान
 भर

 लेवनान  में  कोई  चाय  केन्द्र  खोले  हैं  ौर
 क्या

 इस  बारे  में  चाय  ate का  सहयोग  प्राप्त  किया गया  है

 pot  सतीश  चन्द्र  :  इन  स्थानों  पर  न  तो  केन्द्र  खोले  गये  हें  और न  ही  इसकी  जरूरत

 समझी गई  है  ।

 समाजवादी समाज  व्यवस्था

 PAs  att  विभूति  मिश्र  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  समाज  व्यवस्थाਂ  शब्दों  को  कोई  निश्चित  स्वरूप

 प्रदान  किया
 है  अथवा  उसकी  कोई  ठोस  परिभाषा  बनाई  ताकि  जन  साधारण  उसे  समझ  सके  :

 यदि  तो  ग्रामीण  aa  में  इस  का  क्या  स्वरूप  है  ;

 इसे  कब  पूर्ण  रूप से  कार्यान्वित  किया  जायगा ?

 योजना  उपमंत्री  (ait  इया
 ०

 नं०  fr  )  से  (7).  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 के

 अध्याय  २  को
 कौर  ध्यान  भ्राकृष्ट  किया  जाता  है  ।  आयोजन का  एकमात्र  अभिप्राय  समाजवादी

 ढंग  के  समाज
 की  जोर

 प्रगति  करना  है

 मूल  अग्रेजी  में
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 एक  बड़ा  कदम  उठाना  होता  है  ।  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  पर  भी  आजकल  इसी  दृष्टिकोण

 से  विचार हो  रहा  है  ।

 यह  समझ  लेना  चाहिये  कि  समाजवादी  ढंग  के  समाज  की  स्थापना  अनेक  परिस्थितियों  पर

 निर्भर करतीਂ  है  शर  उसे  प्राप्त  करने  के  लिये  समाज  के  वर्तमान  ढांचे  में  च  परिवर्तन  आवश्यक

 यह  सब  केवल  कानून  बनान  से  नहीं  हो  सकता  |  इसके  साथ  ही  इसके  लिये  क़षि

 गीत  दोनों  प्रकार  का  उत्पादन  बहुत  अधिक  मात्रा  में  बढ़ाने  प्र  साधनों  का  पहले  से  अ्रधिक समान

 वितरण  करने
 की  आवश्यकता  भूमि  सुधार  के  प्रस्ताव प्रौर  सहकारों  को  बढ़ावा देना

 वादीਂ  उद्देश्य  की  प्रगति  करन  कीਂ  दिशा  में  महत्वपूर्ण  कदम  है  ।  जहां  तक  उद्योगों  का  सवाल  हूं

 सरकार  की  यह  नीति  है  कि  मूलभूत  बड़े  उद्योग  सरकार  के  हाथ  में  रहे  तथा  नियोजित  weet

 के  अनुसार  प्राय  उद्योगों  पर  भी  सरकार  का  ग्राम  नियन्त्रण

 यह  समझ  लेना  चाहिये  कि
 समाजवादी  समाज  को  पूरी  तरह  स्थापित  करने  में

 तो
 काफी

 । समय  लगेगा  ही

 पचा  उत्तर  अंग्रेजी  में  भी  पढ़ा

 श्री  विभूति  मिश्र
 :  माननीय  मंत्री  ने  सोशलिस्ट  fed  की  कोई  परिभाषा  नहीं  बताई

 है  ।  मै  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सोशलिस्ट  पैटर्न  की  परिभाषा  कया
 उस

 को  काम  में  कैसे

 लाया  ag  तो  अलग  बात  लेकिन  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकारी

 ara  कौर  जितनी
 श्रमिक  समस्यायें  उनके  सम्बन्ध  में  सोशलिस्ट  द... ४

 की
 कया  निश्चित

 परिभाषा है  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्यो मंत्री  जवाहरलाल नेहरू  )  उस  की  परिभाषा दो  चार

 फिक़रों  मे  तो  यह  है  कि  अधिक  पैदा  करना  कौर  ठीक  तौर  से  उस  का  बटवारा  होना ।

 विभूति  मिश्र
 :

 dag  जानना  चाहता  हूं  कि  प्राइवट  सैक्टर  के  जो  कारखानें

 उन  जितना  पैदा  होता  उसका  ठीक  तरह  से  मज़दूरों  म  लोगों  म  बटवारा  नहीं  होता

 तो  यह  जो  परिभाषा  उस  का  ठीक  उपयोग  होता  हैं  या  नहीं  ।

 श्री  जवाहरलाल  जो  प्राइवेट  सैक्टर  में  पैदा  होता  उसका  मजदूरों  में  या

 किसीਂ  म  बटवारा  नहीं  होता  है  ।  वह  तो  उन  लोगों  के  पास  जाता  जिन  को  ज़रूरत होती  है

 os
 कीजिये  कि  प्राइवेट  सैक्टर  म  जूते  तो  जिन  को  जूते  उन  के  पास  वे  जायेंग े|

 श्री  विभूति  मिश्र
 :  मेरा  मतलब  श्रामदनी के  बटवारे  से  है  ।  wat  कीजिये  कि  प्राइवेट

 सेक्टर  वालों  को  पांच  लाख  मुनाफा  पांच  लाख  मुनाफे  में  सरकार  थोड़ा  टैक्स  लेती  है  ।

 समाजवादी ढांचे  में  जितनी  आमदनी  होती  है--चाहे वह  किसी  सैक्टर से  होती  है  या  सरकार की

 आमदनी  we  कीजिये  कि  साढ़े  पांच  ae  की  इनकम  है  कौर  उस  में  से  तीन  हजार  बड़े  नौकर

 को  पगार  देते  छोटे  नौकर  को  देते  हैं  पचास  तो  उस  सब  के  बर्टवारे  का  क्या  कायदा

 उसूल है  ?

 श्री  जवाहरलाल  माननीय
 सदस्य  पूछना  चाह  रहे  हैं  शायद  कि  जब  समाजवाद  हो

 जायेंगी ,  तो  क्या  होगा  ।  जब  समाजवाद  उस  का  नक्शा  रखा  तो  वहू  एक  बात

 लेकिन  दरमियान  में  क्या  क्या  कदम  उस  में  हर  जगह
 बहुत  बातों

 को  देखना  होता  है

 प्रंग्रेजी  में
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 क्या  लक्ष्य  कितना  हो  सकता  है  कौर  कितना  नहीं हो  सकता  कितना  करने  से  कहीं

 नुक्सान न  इस  सवाल  का
 जबांब

 नहीं  दिया  जा  सकता  चाहे  मिल  कर  हम  एक
 किताब

 लिखें

 श्री  जहां तक  म  समझा  इस  सावल  में  दरयाफ़त  यह  किया  गया  था  कि

 शालि स्टिक  पटन  की  पाल  यानी  भ्राबजेविटवਂ  क्या  होगा  जो  जवाब  दिया  गया  .  .  .  ..

 श्रध्यक्ष  ग्राबजेक्टिब  नहीं है  ।

 कोई  सा  ढांचा बना  लिया  कोई  ठोस  परिभाषा  बताई  जाये  |

 श्री  त्यागी
 :

 इसका  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  जो  परिभाषा

 बताई है  वह  ठीक  है  परन्तु  वह  समाजवादीਂ  व्यवस्था  कीਂ  सही  चित्र  नहीं  है  ।  सवाल यह  है  कि  कया

 सरकार  ने  कीਂ  समाजवादी  व्यवस्थाਂ  की  कोई  ठोस  शकल  दी  है  अथवा  निश्चित

 परिभाषा बताई  है  ।  इसका  उत्तर  या  ना  में  दिया  जाना  चाहिय े।  क्या  यह  किया  गया  है

 या  नहीं  ।  यदि  है  तो  वह  कया  यह  तो  मैँ  समझ  सकता  हूं  कि  उद्देश्य  पूर्ति  के  लिये  कार्यवाही  की

 गई  है  परन्तु  उद्देश्य  क्या  है
 |

 श्री  इया०  नं०  मिश्र
 :  लोकतन्त्रीय  समाजवाद का  उद्देश्य  भ्र  मान्यतायें  सर्वविदित

 है  श्र  उन्हें  यदि  यहां  बताने लग  जाऊं  तो  उसमें  बड़ा  समय  लगेगा  ।  किन्तु  मैं  यह  निवेदन करना

 चाहता  हूं  कि  समाजवादी  उसका  रूप  तथा  किसी  समय  विशेष  में  उसमें  कया  क्या  बातें

 सम्मिलित  होंगी  उसका  सम्बन्ध  उस  समय  के  राजनीतिक  आ्राधिक  तत्वों  की

 पक्वता  से  भी  होगा  ।  पहले से  इसके  बारे  में  सामान्य  रूप  में  ही  कहा  जा  सकता  है  जो  माननीय

 सदस्यों  को  विदित  ही  है  ।

 gto  नाम  तिवारी  :  जन  साधारण  के  समझने के  लिये  aire  विशेषकर  गावों  के

 लोगों  के  लिये  विभिन्न  राज्यों  की  भिन्न  भिन्न  भाषाओं  में  कितनी  पुस्तकों  पर्चे  प्राणी  छपवाये

 गये  हैं ?

 fat  भैया  नं०  भारत  सरकार द्वारा  कुल  कितना  साहित्य छपवाया  गया  है  इसके

 बारे  में  मैं
 नहीं

 बता
 सकता

 |  इसके  बारे  में  तो  सुचना  कौर  प्रसा  रण  मंत्री  से  पूछा  जाना  चाहिये

 श्री  नागी  रेड्डी  :  क्या  सरकार  की  राय  यह  है  कि  देश  में  भ्रधिकाधिक  विदेशी  पूंजी
 से

 समाजवाद  शीघ्रता से  सकेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  नही ं।  श्री  जाधव |

 श्री  जाधव  :.  हमारे  सामने  सामाजवादी  ढांचे  के  समाज  का  जो  नका  उसको  पूरा

 होने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 महोदय  :  यह  प्रश्न  इस  प्रदान  से  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 श्री  पाणिग्रहण  :  माननीय  सदस्य  श्री  विभूति  मिश्र  ने  गैर-सरकारी  उपक्रमों
 में

 लाभ

 के  वितरण  के  बारे  में  पूछा  था  इसके  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  जूते  के  कारखाने  का  उदाहरण  दिया

 था  यह  कोई  उत्तर  नहीं  वह  यह  जानना  चाहते  थे  कि  क्या  जूता  तैयार  करने  वाले  कारखाने

 को  जो  लाभ  होगा  उसका  मज़दूरों  में  समान  वितरण  किया  जायेगा
 ।  प्रश्न तो  यह  इस बारे

 में  समाजवादी  ढांचा  कहां  तक  कार्यान्वित किया  गया  ?

 भ्रंग्रेजी  में

 20  (Ai)



 दर्दे  मौखिक  उत्तर  ३१  2eYE

 शिया  महोदय  प्रश्न  |

 रसायन  कौर  सम्बद्ध  उद्योग

 QUve,  श्री  सिद्धनंजप्पा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  पश्चिमी  एशियाई  देशों  को  निर्यात  करने  के  लिये  सस्ते  रसायन  तैयार

 करने  कौर उससे  संबन्ध  उद्योगों को  सहायता  देना  मंजूर कर  लिया  है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  सरकार  संबंधित  उद्योगों  को  किस  प्रकार  सहायता  देने  का  विचार

 करती है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :  कौर  उद्योगों  को  उत्पादन  लागत  कम  करने

 के  लिये  कोई  विशेष  सहायत  नहीं  दी  गई  है  यद्यपि  निर्यात  के  बा  चारों  में  प्रतिददन्दात्मक  मूल्य  पर  च्

 सामान  बेचने  के  लिये  प्रस्ताव  करने  के  बारे  में  निर्मा ताशों  को  सभी  सम्भव  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 श्री  सिद्धनंजप्पा  :
 क्या  रसायन  उद्योग  ने  कोई  सहायता  मांगी  हैं

 ?

 tart  मदुराई  ang
 :

 निर्यात  adda  परिषदें  हैं  star कि  सभा  को  विदित है
 कि

 सभी  वस्तुयें

 के  बारे  में  सामान्य  कार्यवाही  की  जा  रही है  ।  सम्पूर्ण  रूप से  रसायनों का  निर्यात  प्रगति  पर  है  ।  हम

 amar  करते  हँ  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  रसायनों  का  निर्यात  झर  भी  af  होगा  ।

 हाड  wit  साफ्ट  ate

 1*१४५८०.  श्री
 काशीनाथ  पांडे

 :
 क्या

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 fe ः

 वातानु  कूलन  एवं  न्य  कामों  के  लिये  देश  में  कुल  कितने  हाड  कौर  साफ्ट  बोर्ड
 की

 प्रावश्यकता  होती है  पौर  उसका  कितना  मूल्य  होता  है  ;

 देश  में  कितनी  मात्रा  में  ate  कितने  मूल्य  का  उत्पादन  होता  है  तथा  शेष  कितनी  मात्रा

 का  हमें  करना  पड़ता  हैं  ;

 क्या  सारी  आवश्यकता  की  पूर्ति  करने  के  देश में  qt  ही  सारा  माल  तैयार  करने  के

 बारे में  क्या  कोई  कार्यवाही की  गई  है  ।

 मंत्री  मसनूआत
 :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 हाड  श्र  साफ्ट  बोड
 की

 वार्षिक  मात्रा  पौर  उसके  मूल्य  का  अनुमान  FAT:  १६,०००

 टन  जिंस  का  मूल्य  १  करोड़  रुपये  और  ४,०००  टन  जिस  का  मूल्य ४०  लाख  रुपये  लगाया गया  है  ।

 हार्ड  बोर्ड  का  देश  में  उत्पादन  भ्र भी  आरम्भ  हुमा  है  ।  की  जाती  है  कि  देश  में

 geye ay में  ६,०००  टन
 हार्ड

 बोझ
 तैयार  किया

 जायेग  जिसका  मूल्य  ३६  लाख  रुपये  होगा  |  फिलहाल

 a
 देश  में  साफ्ट

 as
 at

 उत्पादन  बहुत
 कम

 होता SS

 मूल  अंग्रेजी में



 १०  RGak  मौखिक  उत्तर  YIag

 इस  समय  हाड  प्रौढ़
 साफ्ट

 बोर्ड  के  आयात  पर प्रतिबन्ध लगा  है
 ।

 वास्तविक  उपभोक्ताओं
 को

 थोड़ी  मात्रा  में  ग्रा यात  करने  की  अनुमति  प्राप्त  |  |

 सरकार
 ने

 देश  में  हाड  बोर्ड  के  उत्पादन  के  लिये  निम्न  तीन  योजनाएं  मंजूर  की  हैं

 क्ष  मता

 (१)  मेससं  अनिल  हाड  बम्बई  ६,०००  टन  प्रति  ag

 टन  प्रति  वर्ष (२)  मेसर्स  मध्य  प्रदेश  भोपाल  ६,०००

 (३)  teed  इण्डिया  प्लाई वुड  बालीपटम  R,\9Xo  टन  प्रति  वर्ष

 इन  एककों  में  से  केवल  मेससं  अनिल  हाडे  बोर्ड  ने  उत्पादन  wat  आरम्भ किय  चीन

 इण्डिय  प्लाईवुड  लिमिटेड  इस  वर्ष  बेअन्त  तक  उत्पादन  कर  देगा  ऐसी  है |

 wad  अनिल  हार्ड  बोर्डे  द्वारा  ६,०००  टन  साफ्ट  बोर्ड  तैयार  करने  के  बारे  में  एक

 आवेदन  हाल  ही  में  प्राप्त  हमराह  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन है  |

 fay  काशीनाथ  पांडे  :
 ये  चीजें  किन-किन  देशों  से  रायात  की  जाती  हैं  ?

 श्री  मनु भाई  जसा  कि
 मैं

 ग्राम  बता  चुका  हूं  हार्ड  प्रौढ़  साफ्ट  बोर्ड  के  पर

 रूपेण  प्रतिबन्ध  लगा है  ।

 श्री  तंगामणि :  इस  समय  कुल  आवश्यकता  १६  7999.0  टन  की  हैं  कौर  इस  वर्ष  देश  में  हार्ड

 बोर्ड का  उत्पादन  केवल  टन  होगा  ।  इस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार  करती है
 ?

 श्री  मनुभाई  शाह
 :
 मैंने  प्रदान  के  भाग  के  उत्तर  में  बताया  है  कि  चालू  वर्ष  में  तीन

 निम्न  कारखाने  खुलने  जा  रहे  हैं  जिनके  नाम  मेसर्स  अनिल  हार्ड  मेससं  मध्य  प्रदेश  इंडस्ट्रीज

 भोपाल  कौर  मेसी  वेस्ट  इ  ण्डिया  प्लाईवुड  बालीपटम  हैं  ।  हम  आशा  करते हैं  कि  योजना

 बेअन्त  तक  हाड  गो  शौर  शाफ्ट  बो  सम्बन्धी  राष्ट्र  की  श्रावव्यकता  की  पूर्ति  देश  के  उत्पादन  से  हो

 सकेगी  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्य  भारित  कर्मचा  रियों  की  भारतीय  प्रौद्यो  गीकी  संस्था  में

 बदली

 तंगामणि  :

 1१५८१.  4
 aft  ईश्वर  नय्यर  :

 Lat
 |...” है ५  न  गोपालन :

 क्या  श्रीवास  कौर  सम्भरण  मंत्री  १९  rg  ic  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 ११९६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्येभारित  कर्मचारियों  की  भारती य  प्रौद्योगिकी य

 संस्था  में  बदली  करने  के  बारे  में  शर्तों  पर  भ्रान्ति  रूप  से  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;  are

 यदि  तो  वे  शर्ते  क्या  हैं  wie  क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कर्मचारियों  ने  जितने

 समय
 तक  सेवा की  इस  संस्था  में  बदली  कर  देने  पर  निवृत्ति  वेतन  तथा  अन्य  लाभों  के  लिये  वह  सेवा

 काल  जोड़ा  जायेगा  ?

 दि

 मूल
 कि

 नी  में
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 1  श्रीवास  site  संभरण  उपमंत्री  अनिल  :  शर  )  ,  भारतीय

 द्रोणिका  संस्था  wed  कर्मचारियों  के  लिये  भारतीय  श्रौद्योगिकी  संस्था  )

 १९५६  के  झ्राधघीन  निहित  शक्तियों  के  अनसार  सेवा  की  शर्तें  निर्धारित  करने  के  लिये

 सक्षम है  |  भारत  सरकार  को  बताया  गया  हैं  कि  केन्द्रीय  लोक  सेवा  विभाग  के  हस्तक्षेप  से  संस्था
 ने

 केन्द्रीय  लोक  सेवा  विभाग  के  हेडली  के  कार्य भारित  कर्मचारियों की  बदली  के  सम्बन्ध
 में  कुछ

 मान ली  हैं  ।  बदली  की  मुख्य  मुख्य  ्तो  के  बारे  में  एक  विव'रण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  हे
 |

 विवरण

 (१)  कर्मचारियों को  उतना  ही  वेतन-क्रम  कौर  भत्ते  मिलेंगे  जो  वे  लोक  सेवा  विभाग

 में  ३१-३२-१९५९ को  प्राप्त  कर  रहे  थे  I

 (२)  फिलहाल  स्थान  अस्थायी  अर  निवृत्ति वेतन वालें  नहीं  होंगे  कौर  संस्था  में
 न

 उनकी  नौकरी

 भी  उस  समय  तक  st@en N71 weqay  होगी  जब  तक  कि  संस्था  में  कार्य  कर  देने  के  बारे  में  ५  आदेश

 न  जारी  किये  जायें  कमेंचा  री  की  अवस्था  ६०  वर्ष  न  हो  यदि वह  स्थायी हो  जाता  ह  तो
 ॥

 (३)  अवकाश  संविधि  ate  संस्था  के  नियमों  के  श्रतुसार  मिलेगा  ।

 (४)  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  श्रथवा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  तथा  संस्था  दोनों  के

 अधीन  एक  AT  तक  सन्तोषप्रद  सेवा  लेने  के  गरचा  संस्था  में  पुष्टीकरण  हो  जाने  को

 अपने  वेतन  का  ८  */.  प्रतिशत  अ्रंशदायी  भविष्य  निधि  में  देना  होगा  जिसमें  संस्था  द्वारा  भी  उतनी  ही

 राशि  का  अ्रंदादान  किया  जायेगा  |

 (X)  अस्थायी  सेवा  काल  में  किसी  भी  झोर  से  एक  मास  के  नोटिस  पर  सेवा  समाप्त हो  सकेगी  |

 संस्था  के  बोलें  द्वारा  नाम  निर्देशित  चिकित्सा  प्राधिकार  के  प्रमाणित  करने  पर  हो  जाने  के

 बाद  तीन  मास  के  नोटिस  पर  नियुक्ति  समाप्त  की  जा  सकेगी  ।  बोर्ड  द्वारा  छंटनी  अथवा  मितव्ययता  के

 आधार पर  ६  मास  के  लिखित  नोटिस  पर  स्थायी  कर्मचारियों  को  भी  सेवा  से  हटाया  जा  सकेगा
 |

 श्री  तंगामणि
 :  पिछले  wear  के  उत्तर  में  यह  कहा  गया  था  कि  १६४  कर्मचारियों की  बदली

 खड़गपुर  कर  दी  गई  थी  प्रो  इस  का  कि  क्या  उनकी  पहले  की  सेवा  शामिल  की  माननीय

 उपमंत्री  ने  यह  उत्तर  दिया  था  कि  इस  पर  विचार  किया  जायेगा  |  किन्तु  विवरण  में  मैँ  देखता हूं  कि
 भविष्य  निधि  में  ग्रंशदान  के  लिये  कर्मचारियों  को  एक  वर्ष  वहां  रहना  होगा  ।  क्या  सरकार  प्रौद्योगिकी

 संस्था  से  निवेदन  करेगी  कि  भविष्य  निधि  के  लिये  भी  उनकी  पहले  की  सेवा  पर  भी  विचार  किया

 जाना  चाहिए  ।  दूसरे  शब्दों  में  में  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  BW 2RYE  से  अभी  HIE  स

 ही ८  */,  प्रतिशत  भविष्य  निधि  में  देना  पड़ेगा  |

 fat  अनिल  go  चन्दा  :  ज़ी  हां  ।  हमने  पहले  से  ही  संस्था  से  इस  बारे  में  बात  कर  ली  है  पर

 मुझे  बताया गया  हैं  कि  जो  लोग  पहले  से  ही  भविष्य  निधि  में  अंशदान  दे  रहें  हैं  उन्हें  हिजली  संस्था  में

 भी  उसी  प्रकार  अंशदान  देने  की  अ्रनूमति  रहेंगी  ।

 a
 fet  तंगामणि  :  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  योजना  के  अधीन  उन्हें  जो  कुछ  गया  ह्

 san  लिये  दूसरा  उपाय  क्या है
 ?

 fot  अनिल  कु०  चन्दा  :  में  प्रदान  नहीं  समझ  सका  ।

 fat  तंगा मणि
 :

 कच
 चारी  राज्य

 योजना  जो  औद्योगिक  कर्मचारियों  में  लागू

 है  ।  केन्द्रीय लोक  सेवा  विभाग  के  कर्मचारियों  द्वारा  एक  दूसरी  योजना की  व्यवस्था  की
 गई  है  ।

 SS  a  ersereermenssnss

 अंग्रेजी  में
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 जिन  कार्य भारित  कर्मचारियों  की  बदलनी  खड़गपुर  संस्था  को  कर  दी  गई  है  उन्हें  सम्बन्धी

 वैकल्पिक  सुविधा  क्या  दी  गई  हे
 ?

 श्री  अनिल  कु  चन्दा :  मेरे  पास  यहां  वस्तुत  जानकारी  नहीं  है  किन्तु  मैं  इतना  ही  कह

 सकता  हूं  कि  जो  लोग  कार्यभा  रित  प्रतिष्ठान  मे  थे  प्रौढ़  जो  खड़गपुर  संस्था  में  बदली  करके  भेज  दिये

 गये  हैं  उन्होंने  भ्रपनी  स्वेच्छा  से  कौर  जो  शर्तें  रखी  गई  हैं  उनके  झ्राधार  पर  ऐसा  किया  है  |

 पुनर्वास  मंत्रालय  के  कार्यालयों  का  बन्द  होना

 1*  QALGR  श्री  अजित  सिंह  सरहदी :  क्या  पुनर्वास कौर  प्रति  संख्यक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पुनर्वास  मंत्रालय  के  विभिन्न  कार्यालयों  के  धीरे-धीरे  बन्द  हो  जाने  से  जिन  कर्मचारियों

 को  सेवा  से  हटा  दिया  जायेगा  उन्हें  काम  दिलाने  के  लिये  क्या  उपबन्ध  किया  गया  है
 ;

 ऐसे  कितने  लोगों  की  सेवा  समाप्त  कर  दी  गई  हैं  जिनको  झ्र भी  काम  नहीं  मिला  है

 उसके  क्या  कारण

 उपमंत्री  पु०  ato  :
 पुनर्वास  तथा  काम  दिलाऊ  महा-निदेशालय

 में  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरका  र  के  प्रतिष्ठापन  के  जितने  लोग  फालतू  हो  गये  हैं  उनको  खपाने  के  लिये

 एक  विशेष  प्रतिभा  स्थापित  किया  गया  है  ।  दिल्‍ली  से  बाहर  स्थापित  कार्यालयों  द्वारा  छंटनी

 किये  गये  कर्मचारियों  को  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  oat  पंजीयन  कराना  चाहिये  जो  उन्हें  वैकल्पिक

 काम  दिलाने  में  विशेष  प्राथमिकता  देंगे  ।

 दिल्‍ली  में  जितने  लोगों  की  छंटनी  की  गई  है  उन्हें  वैकल्पिक  रोजगार  मिल  गया  है  ।

 दिल्‍ली  से  बाहर  जितने  व्यक्तियों  की  छंटनी  की  गई  है  जिनको  ott  तक  वैकल्पिक  काम  नहीं  मिला

 है  उनके  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 श्री  अजित  सिह  सरहदी  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  फरीदाबाद विकास  बोर्डे  के  छंटनी

 किये  गये  भ्रधिकांश  कर्मचारियों
 को

 कभी  तक  कहीं  नौकरी  नहीं  मिल  सकी  है  ?

 श्री  प० ५  ato  भास्कर '  जैसा  कि  मैं  कह  चुका  हूं  कि  जो  भ्रधीनस्थ  पद  पर  हैं  उन्हें  स्थानीय

 काम  दिलाऊ  दफ्तर  में  अपना  पंजीयन  करवाना  चाहियें  ।  हमारे  पास  इसके  ठीक-ठीक  आंकड़े

 नहीं  हैं  कि  कितने  लोगों  को  काम  मिल  चुका  है  भ्र ौर  जिन  लोगों  को  काम  नहीं  मिला  है  उसके  क्या

 कारण

 श्री  जीत  सिह  सरहदी
 :

 कया  oer  मंत्रालयों
 के

 विभिन्न  विभागों  को  बारे  में  कोई

 निदेश  जारी  किये  जा  स्ट  हैं  जैसे  कि  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  को  किये  गये  हैं  कि  कार्यालयों  में  छंटनी
 किये  गये  कर्मचारियों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  ?

 श्री पु०
 ato  भास्कर

 :  जैसा
 कि

 मैं  अपने  मूल  उत्तर  में  बता  चुका  हूं  कि  दिल्ली  में
 जितने

 कर्मचारियों  की  छंटनी  की  गई  है  उनकी  सूची  विशेष  अनुभाग  को  भेज  दी  गई  है
 ?

 सुशीला  नायर
 :

 क्या  फरीदाबाद  विकास  बोर्ड  के  छंटनीਂ  किये  गये  कर्मचारियों  ak
 मंत्रालय  के  छंटनी  किये  गये  कर्मचारियों  को  समान  प्राथमिकता  दी  जाती  है  और  देनों  की  स्थिति

 समान  समझी  जाती  है  ?

 मूल  det  में
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 fat  go
 ao  भास्कर  म  पव  सुचना  |

 श्री  प्रभात  कार  इन  कर्मचारियों  द्वारा  दस  वर्ष  से  अधिक  काल  तक  की  गई  सेवा  को

 ध्यान  में  रखते  हुये  क्या  विशेषकर  इस  विभाग  द्वारा  राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  हैकि  नई

 नियुक्तियां  करने  के  बजाय  वे  अपने  विभिन्न  विभागों  में  इन  कमरा  रियों  को  लें
 ?

 श्री  ato  भास्कर
 :  जैसा

 कि
 मैं  अपने  मूल  उत्तर  में  बता  चुका  हूं  कि  छंटनी  किये  गये

 कर्मचारियों  को  स्थानीय  काम  fears  दफ्तरों  में  waar  पंजीयन  करवाना  चाहियें  ।  किन्तु  जहां

 तक  राज्य  सरकारों का  संबंध  मेरे  पास  ठीक-ठीक  जानकारी  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  अखबारी  कागज  का  कारखाना

 १४८३.  श्री भक्त  दर्शन  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  हिमालय  के  पति  क्षेत्रों  में  कागज़  बनाने

 के  लिए  म  लाया  लकड़ी  बहुत  अ्रधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  है

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  अथवा  किसी  गैर-सरकारी  उद्योगपति  ने  शभ्रखबारी  कागज़

 एक  कारखाना  खोलने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  सामने  रखा  है

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  रूप-रेखा  क्या  है  ;  कौर

 देने
 केन्द्रीय  सरकार  इस  उद्योग  को  स्थापित  करने  के  लिए  किस  प्रकार  की

 सह

 का  विचार कर  रही  है

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  उत्तर  प्रदेश  में  हिमालय  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  की
 नरम

 लकड़ी  अखबारी  कागज़  बनाने  के  लिये  कहां  तक  उपयुक्त  इसकी  विस्तृत  जानकारी  सरकार
 को

 नहीं

 है  ।  लेकिन  राज्य  सरकार  से  इस  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  ।

 से  पिछले  साल  दो  प्राइवेट  पार्टियों  ने  प्रभारी  कागज़  के  कारखाने  खोलने

 के  सिलसिले  में  दिलचस्पीਂ  दिखायीਂ  थी  ।  इन  में  से  एक  पार्टी  का  प्रस्ताव  यह  कारखाना  उत्तर

 प्रदेश  में  स्थापित  करने  का  था  ।  दोनों  में  से  एक  ने  भी  न  तो  कच्चे  माल  के  साधन  बताये

 न  इस  संबंध  में  आगे  बातचीत  की  है  कौर  न  कोई  ठोस  प्रस्ताव  ही  रखे  हैं  ।

 श्री  भक्त  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  जो

 जांच  पड़ताल कर  रही  उसके  परिणामों  के  कब  तक  मिल  जाने  की  की  जाती  है
 ?

 श्री  मन भाई शाह  :.  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  की  जांच  पड़ताल  का  ताल्लुक  था  एक  कमेटी

 भी  नियुक्त  की  गई  थी  उसने  काफी  एरिया  सर्वे  किया  था  ।  लेकिन यह  सब  हल्ली  ओरिजंस

 हैं  प्रौर  उसको  तरह  से  सर्वे  करना  इंटेंसिवली  सर्वे  करना  सब  डाटा  इकटठा

 कोई  बात  नहीं  है  ।
 इसलिए  फिलहाल  जितना  डाटा  अवेलेबल  उसी  पर  काम  किया

 जा  रहा है

 शी  भक्त  दर्द ोन :  श्रीमती
 क्या  यह  सत्य  है  कि  जब  दूसरी  पंच-वर्षीय  योजना

 तैयार  की

 जा  रही  थी  उस  समय  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  एक  सुझाव  दिया  था  लेकिन

 जैसा  कि  उस  समय  के  तत्का  तीन  मंत्री  श्री  डी  ०

 पी०  करमरकर  साहब  के  उत्तर  से  स्पष्ट  है  कि
 केन्द्रीय

 सरकार  के  जोर  देनें  से  ही  उस  विचार  को  स्थगित  कर  दिया  गया  |

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या a  a

 मूल  अंग्रेजी  में
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 इसको  अरब  कोई  प्राथमिकता  दी  जाएगी  कौर  कम  से  कम  ततीय  पंचवर्षीय  योजना  में  इसको  सम्मिलित

 किया  जाएगा
 ?

 श्री  मनु भाई शाह  जहां  तक  प्रजर्प्रिट ८  के  उत्पादन  का  सारे  देश  में  ताल्लुक  दूसरी  योजना

 में  उत्तर  प्रदेश  में  किसी  नए  क्षेत्र  में  न्यजप्रिट  fact  लगाने  की  न  प्रोपोज  थी  आर  न  आयोजन

 के  अन्दर  उसको  रखा  गया  था  |  सिर्फ  एक  ही  सुझाव  था  ak  वह  शक्कर नगर  के

 लगाने
 के  बारे  में

 जो
 बगास  शेयर  फैक्टरी  से  निकलती  उसके  रा

 मैटीरियल
 के  बेसिस

 पर  ।  कभी भी  उसकी  कोशिश  की  जा  रही  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  भी  कम  से  कम  भ्रांतियों

 को  हमने  कांटेक्ट  किया  बातचीत  भी  हो  रहीਂ  है  लेकिन  उसकी  श्रवेलेबिलिटी  जब  तक  पूरे

 पक्के  तौर  से
 न

 मालूम  दे  तब  तक  न  इंडस्ट्रियलिस्ट  ही  कुछ  कर  सकते  हैं  कौर  न  गवर्नमेंट खुद  ही

 कर  सकती है  ।

 श्री  लाचार  :  क्या  wears  मांग  को  देखते  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश

 प्रत्य  कहीं  नखरा  कागज़  बनाने  का  है
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  जैसा
 कि

 मैं  बता  चुका  हूं  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  दवारा

 हैदराबाद  के  शक्कर नगर  में  अखबारी  कागज  का  एक  संपंत्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 पर  सक्रिय रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  जो  निजाम  के  चीनी  कारखाने  से  प्राप्त  गन्ने  की  खोई

 से  तैयार  किया  जायेगा ।  जमनी  कीਂ  जिस  फर्म  ने  वास्तव  में  यह  तरीका  निकला  था  वह  गन्ने  की

 खोई  से  सफलतापूर्वक  कागज  बनाने  के  लिये  आवश्यक  टेक्निकल  सहायता  देने  को  कभी

 भी  तैयार नहीं  है

 सेठ  गोविन्द दास  :  क्या  यह  बात  सही  है  कि  भ्र भी  तक  इस  देश  में  कागज़  की  केवल

 एक  फैक्ट्री  चल  रही  है  कौर
 वह

 नेपा  मध्य  प्रदेश  में  है  ?  क्या  यह  भी  सही  है  कि  उस  act

 में  पुरा  उत्पादन  हरनेक  कठिनाइयों  की  वजह  से  नहीं  हो  रहा  है  ?  यदि  तो  नई  फैक्ट्री  बनाने

 के  पहले  क्या  गवर्नमेंट  इस  बात  पर  विचार  कर  रही  है
 कि

 जो  फैक्ट्री  कभी
 उसको  ठीक  तरह

 से  चलाने  का  प्रयत्न  किया  जाए  ?

 श्री  मतभाई च्  पनाह  आपका सवाल  ठीक  है  ।  जैसे  हाउस  को  पता है  इस  फैक्ट्री को

 बरच्छा  करने
 के

 लिए  काफी  कोशिश  की  रही  है  हाउस  को  यह  जानकर  खुशी  होगी  कि  2eUYy

 में  नेपा  के  अन्दर  २५००  टन  ही  सालाना  उत्पादन  होता  था  ZENE  में  वह  बढ़कर  १०,०००

 हो  १९४७ में  १४,०००  कौर  इस  साल  २२,०००  टन  का  उत्पादन हो  रहा  इससे  पत

 चलता  है  कि  सारी  कोशिश  की  जा  रही  है  कौर  हम  ने  एक  करोड़  रुपया  चांदनी
 पावर  हाउस  को

 एक्स पड़  करने  के  लिए  मंजूर  किया  है  atte  फौरन  ही  मशीनरी  झरा  जाएगी  ।  आदा  की  जाती

 है  कि  जब  स्टीम  ate  पावर  पूरी  तादाद  में  मिल  जायेंगे  तो  तकरीबन  सौ  टन  पर  डे  मतलब २०,०००  टन
 की

 जो
 उसकी  कैपेसिटी  उस

 तक  हम  पहुंच  जायेंगे
 क्वालिटी

 के  लिए  भी
 कोशिश

 की  जा  रही  एक  छोटी  सी  टैक्नीकल  कमेटी  भी  हम  एप्वाइंट  कर  रहे  हैं  ताकि  वह  जांच  पड़ताल
 कर

 सके  जिस  से  जल्दी  से  जल्दी  क्वालिटी  भी  get  हो  जाए  ।

 भी  भक्त  दर्शन :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है
 कि

 दो  पार्टियो ंने  केन्द्रीय

 से
 कहा  है

 ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  दोनों  पार्थियां  कौन-कौन
 सी  हैं  कौर  किन-किन

 पर

 वे  इस  कारखाने
 को

 लगाना  चाहती  हैं

 ?

 मूल  Dist  में
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 श्री  apg  गाह  wit  कुछ  तै  नहीं  हुजरा  है
 ।

 जब  तक  बात  पक्के  तौर पर  तै

 न  हो  जाए  तब  तक  किसी  का  नाम  बतलाना  seat  नहीं  है  ।  जब  यह  चीज़  तै  हो  जायगी

 तो  फौरन  ही  यह  चीज़  हाउस  के  तथा  देश  के  सामने  झरा  जाएगी  ।  यज़प्रिंट  फैक्ट्री  का  लगाना

 कोई  आसान नहीं  है  कौर  लगाने  की  मंशा  करने  से  ही  यह  काम  होगा  नहीं  ।  पुरे

 रा-मैटीरियल  को  देखना  होता  ट्रांस पो टें  को  देखना  होता  है  प्रौढ़  ठीक  ढंग  से  ढांचा  बनाना

 होता  है  तब  जा  कर  न्यूज़ प्रिट  की  फैक्ट्री  लग  सकती  है
 ।

 ग्वालियर में  रेडियो  aa

 *oucy,  श्री  प्रसाद  :.  क्या  सुचना
 कौर

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्तगंत  ग्वालियर

 प्रदेश  )  में  एक  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  का  विचार  किया  था  ;  ौर

 यदि  तो  ait  तक  इस  रेडियो  स्टेशन  को  स्थापित  न  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 सुचना  कौर  प्रासाण  मंत्री  के  सभा-सचिव  ato  चं०  कौर  पहली

 पंचवर्षीय  योजना  में  जो  प्रस्ताव  थे  उसके  अनुसार  ae  विचार  था  कि  ग्वालियर  में  १  क्लिोवाट

 मीडियम  वेव  का  पाइरेट  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  किया  जाय  |  बाद  में  जो  हुये  उनके  आधार

 पर  प्रत्य  ज़रूरतों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  इस  योजना  को  बदलना  पड़ा
 ।  राज्यों के  पुनर्गठन

 होनें  पर  जब  नया  मध्यप्रदेश  बना  तब  उनमें  रेडियो  केन्द्रों  की  स्थापना  की  योजना  को  नये  सिरे  से

 बनाना  पड़ा  शर  सारे  मध्यप्रदेश  ज़रूरत  को  पुरा  करने  के  लिये  भोपाल  में  एक  १०  किलोवाट

 ्  वेव  ट्रांसमीटर लगाया  गया

 श्री  ्य  प्रसाद  :
 क्या  माननीय मंत्री  महोदय  मालूम  है

 कि
 उत्तरी  भारत  में

 ग्वालियर

 संगीत  कला  का  केन्द्र  है  और  संगीत  विराट  तानसेन  का  जन्म  स्थान  भी  है  कौर  तब  क्या  वहां  पर

 रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करना  उचित  नहीं  था  ?

 सुचना  प्रौढ़  प्रसारण मंत्री  जीਂ  यह  पता  है  लेकिन  केवल  कला  का

 केन्द्र  होने  के  नाते  ही  किसी  जगह  पर  रेडियो  स्टेशन  नहीं  खोला  जा  सकता  है  दौर  उसके  साथ  ही

 साथ  कौर  भी  बहुत  सी  बातों  को  ध्यान  में  रखना  होता  है  ।

 श्री  ga  फ़साद  :  क्या  यह  बात  सही  है  कि  भोपाल  के  राजधानी होने  की  वजह  से  वहां  पर

 रेडियो  स्टेशन  खोला  गया  है  कौर  यह  जो  रकम  थी  यह  ग्वालियर  से  ट्रांसफर  करके  भोपाल  में  खे

 कर  दी  गई  ?

 डा०  केसकर :  ग्वालियर  के  नाम  पर  कोई  रकम  नहीं  रखी  गई  थी बल्कि  मध्य  प्रदेय  में

 किसी  योग्य  स्थान  में  एक  शक्तिशाली  रेडियो  स्टेशन  खोलने  की  बात  थी  ।  भोपाल  राजधानी

 है  यह  बात  भी  अवश्य  ध्यान  में  रखने  लायक  थी  |  लेकिन  दूसरी  बात  यह  भी  है  कि  भोपाल  ग्वालियर

 से  ज्यादा  मध्य  प्रदेश  के  केन्द्र  में  है  ।

 यूरेनियम

 FT RUGY.  श्री
 :

 प्रधान  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेलम  में  यूरेनियम  वाले  शिला-खण्डों  के  ह्वोनें  का  पता  कब  चला

 मूल  sat  में



 मौखिक  उत्तर १०  oak  )  BRE

 छिद्र  कर  इन  निक्षेपों  की  खोज  कब  की

 यहां  किस  किस्म  के  site  कितने  परिमाण  में  निक्षेप  होने  के  प्रारम्भिक  संकेत  मिले

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली )
 :

 मद्रास  राज्य  के  सैलम

 जिले  में  रेडियो-सक्रियता  का  पता  पहली  बार  ges  में  लगा  था  ।

 भर  छिद्र  कार्य  प्रारम्भ  करने  से  पहले  ब्यौरेवार  भूतत्वीय  कार्य  करना

 है  ।  अरब  तक  जो  जांच  हुई  है  उससे  यह  संकेत  मिले  हैं  कि  छिद्र  करना  उचित  होगा  कौर  इसलिए

 छ्िद्रण-कार्य  शीघ्र  ही  area  होने  बाला  है  ।  जब  तक  थोड़ा  छिद्र  झर  विकास  कार्य  नहीं  हो

 जाता  तब  तक  बताना  कठिन  है  कि  यहां  के
 की

 किस्म  कौर  परिमाण  कितना  है
 ।

 tot  गर सिं हन्  :  सैलम  जिले  में  यह  ठीक-ठीक  किस  स्थान  पर  पाये  गये  हैं  ?

 श्री  सादत  welt  यह  क्षेत्र मद्रास  राज्य  के  सेलम  जिले  में  सु यं मलई  पर्वत  माला  के

 प्रादेशिक  पर्वतों  में  शर  तिरुचेंगोदु  तहसील में  है  ।

 अल्प-सूचना  प्रीत  और  उत्तर

 पूर्वस्तर  सीमा  अभिकरण  में  खाद्य  की  कसी

 wet  संख्या  १६.  श्री  हेम  eM:  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पर्याप्त  खाद्य की  बेहद  कमी  ale  ख़ादिम जाति  के  लोगों

 का  कष्ट  से  उद्धार  करने  के  लिए  चिकित्सा  सुविधायें  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  हाल  में  पूर्वोत्तर  सीमा

 अ्रभिकरण  के  ह्यू लियांग  की  लोहित  घाटी
 में  १२०  मिश्री  मर  गये  शौर

 क्या  बचे  हुए  लोगों  के  पास  श्रागामी  महीनों  में  निभा  करने  के  लिए  कुछ  भी

 नहीं  यदि  तो  इस  मसले  को  प्राथमिकताਂ  के  आधार  पर  निबटाने  पूर्वोत्तर

 सीमा  झ्र भि करण  के  इन  क्षेत्रों  को  भोजन  कौर  दवाबों  की  तत्काल  सहायता  भेजने  के  लिए  सरकार

 ने  wa  तक  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 fathead  उपमंत्री  लक्ष्मी
 :  से  हमें  भूख  अथवा  पर्याप्त

 पोषण  से  मृत्यू  होने  की  कोई  खबर  नहीं  मिली  है  ।  लेकिन  उस  इलाके  में  काफी  खतरनाक  किस्म

 के  मलेरिया की  भीषण  महामारी  फैली  थी  शर  २१  मैच  तक  इससे
 ८०  व्यक्तियों की  मृत्यु

 हो  चुकी  है  ।

 पूर्वोत्तर  सीमा  भ्र भि करण  को  इस  महामारी  की  सूचना  मिलते  ही  तत्काल  उस  क्षेत्र  में  afar

 चिकित्सा  सहायता  भेजी  गयी  थी  ।  जिले  के  मेडिकल  wha  स्वयं  woe  देखरेख  में  व्यवस्था  चलाने

 के  लिए  तेजू  से  ह्य लियांग  चले  गये  थे  ।  तीन  डाक्टर  ate  दो  कम्पाउण्डर  झ्रावश्यक  चिकित्सा

 सामग्री  के  साथ  उस  क्षेत्र  में  पहुंच  चुके  हैं  प्र  दूरवर्ती  गांवों  में  मौके  पर  जाकर  चिकित्सा  सहायता

 देने  के  लिए  चलते-फिरते  चिकित्सा-दल  संगठित  किये  गये  हैँ  ।  दवाओं  का  afar स्टाक  उस

 क्षेत्र  में  भेज  दिया  गया  है  ।  वह  स्थान  दुर्गम  होने  के  कारण  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  पहुंचना

 सरल  नहीं  होता  को  इस  से  इस  महामारी  का  सामना  करने  की  कठिनाई  भ्र  भी  बढ़  गयी  है  ।

 मेँ  यह  भी  बता  दूं  कि  sare  के  मुख्य  मंत्री  site  श्रीराम  के  राज्यपाल  के
 परामशंदाता

 फरवरी  के

 मूल  अंग्रेजी में



 IEW  मौखिक  उत्तर  ३१  PEKE

 मध्य  में  तेजू  गये  थे  a  हालांकि  उन्होंने  बड़ी  संख्या  में  लोहित  घाटी  के  गांवों  के  नेताओं  से
 Ae

 की  परन्तु  किसी  ने  भुखमरी  अथवा  पर्याप्त  पोषण  के  कारण  मृत्यु  होने  की  शिकायत  नहीं  की  है
 ।

 श्री हेम  बरुआ  :  क्या  सरकार का  ध्यान  शिलांग  से  प्रकाशित होने  वाले  १९  मां के

 में  एक  छब्बोसो  किंग
 के  हस्ताक्षर  से  प्रकाशित  एक  लेख  की  श्रीकृष्ण

 gar  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  १२०  मिश्री  भूख  से  मर  गये  हैं
 ?

 यदि  ag  बात  सच  नहीं
 थी

 तो  पूर्वोत्तर  सीमा  अभिकरण  केਂ  प्रशासन  ने  शिलांग  में  तत्काल  इस  बात  का  खण्डन  क्यों  नहीं  किया
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  मैं  यह  तो  नहीं  कह  सकता

 कि  वहां  के  कुछ  स्थानीय  अखबारों  में  क्या  छपा  था  ।  लेकिन  हमें  स्वयं  मुख्य  मंत्री  तथा  पूर्वोत्तर

 सीमा  अभिकरण  के  परामर्शदाताओं  द्वारा  जांच  के  बाद  ये  तथ्य  दिये  गये  हैं  पौर  इस  से  उस  बात

 का  समुचित  ढंग  से  खण्डन  हो  जाता  है  ।

 श्री हेम  गरिमा  क्या  यह  सच  है  कि  वहां  के  स्थानीय  झ्र धि कारियों  ने  शिलांग
 में  एजेंट

 के  पास  सर्वोच्च  प्राथमिकता वाले  संदेश  भेजे  थे  लेकिन  वे  १४  मार्च  तक  स्थान  से  नहीं  हटे
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन :  में  अपने  उत्तर  में  बता  चुकी  हूं  कि  फरवरी  में  ही  मुख्य

 मंत्री राज्यपाल  के  परामशंदाता उस  क्षेत्र  में  गये  थे  ।

 श्री  हेम  क्या  PEYo  के  भीषण  भूकम्प  के  फलस्वरूप  उस  क्षेत्र  में  हो  चुके  बड़े

 स्थान-वृत्त  सम्बन्धी  परिवर्तनों  का  सरकार  को  पता  कौर  यदि  तो  क्या  सरकार  स्थान  वृत्तों

 में  इन  परिवर्तनों  के  फलस्वरूप  कौर  जैसा  उपमंत्री  ने  यह  स्थान
 Ad eee

 दुर्गम होने  के  कारण

 इन  मिश्रियों  जिनकी  संख्या  लगभग  ५,०००  फिर  से  बसाने  वाली  है
 ?

 parr  लक्ष्मी  मेनन
 :

 यह  तो  wet  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 हम  इस  बात  का  amar  चाहते  हैं  कि  उस  क्षेत्र  में

 चावल  संतोषप्रद  ढंग  से  कौर  उचित  मूल्य  पर  मिल  रहा  क्योंकि  यह  बात  तो  हमें  भी  मालूम  है  कि

 जनवरी  कौर  फरवरी  में  तो  अधिक  सुगम  स्थानों  में  रहने  वालों  को  ही  इस  सम्बन्ध  में  बड़ी  कठिनाइयों

 कां  सामना  करना  पड़  रहा  था  |  इसलिए  हम  यह  श्राइवासन  पाना  चाहते  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में

 पूर्वोत्तर  सीमा  अभिकरण  की  स्थिति  बिल्कुल  ठीक  है
 a

 जहां  तक  खाद्य  उपलब्ध  होने  का  प्रश्न  है

 वहां  कुछ  भी  कंठिनाई  नहीं है  ।

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  :
 पूर्वोत्तर  सीमा  अभिकरण  क्यों  समस्त  भारत  के  ही  विषय  में  यह

 बात  कह  सकना  मेरे  लिए  मुश्किल  है  ।  पूर्वोत्तर सीमा  अभिकरण  में  यातायात कठिन  है  ।  हाल ही

 में  इस  में  सुधार  ा  है
 ।

 पहले  थोड़ी  ही  दूर  जाने  में  वहां  हफ्तों  लग  जाते  भी  सुधार

 हो  जाने  पर  भी  कठिनाइयां तो  होती  ही  हैँ  भ्र  हमें  अनाज  बाहर  से  मंगाना  पड़ता  कौर  कभी  कभी

 विमानों से  ले  जाना  पड़ता  है  ।  भ्र ौर  ऐसा  करने  के  प्रयास  में  वहां  उड़ानों  सम्बन्धी  कठिन  स्थिति  के

 कारण  हम  शापने  कई  विमान  गवां  भी  चुके  हैं  ।  लेकिन  मेरा  ख्याल  है  कि  wa  स्थिति  कहीं  अच्छी

 है  ।
 मुख्य  रूप  से  हम  वहां  खाद्य  का  बढ़ाना  चाहते  हालांकि  इस  में  और  भी  समय  लगता

 है  ।
 संचार  सांधनों  में  सुधार  अधिक  उत्पादन  होने की  वजह  से  वहां की  दशा  कहीं  बेहतर  है  ।

 लेकिन  यह  कहना  ठीक  नहीं  होगा  कि  वहां
 की

 स्थिति  बिल्कुल  ठीक  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 १०  १८८१  लिखित  उत्तर  W2EY

 श्री  हेम  क्या  सरकार  At!  सीमा  क्षेत्र  को  पत्रकारों  के  लिए  ate  भी  सुगम
 बनाने  वाली है

 ताकि  वहां  के
 समाचारों

 पर  पड़ा  लौह-प्रावरण  हट  सके  ?

 श्रिया  महोदय
 :

 हम  एक  बात  को  छोड़कर  दूसरी  पर  चले  जा  रहे  ai  प्रश्न  इससे

 नहीं  उत्पन्न  होता  ।

 ee  ne

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 कमेंट्री  राज्य  बीमा  योजना

 1* १४५७१.  श्री  रामेश्वर  टाटिया :  क्या  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  .

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  98yo H Wed aH के  तरन्त  तक  कितने  फैक्टरी  श्रमिकों पर  लागू

 हो  जाने  की  mar  कौर

 वास्तव  में  यह  कितने  कर्मचारियों  पर  लागू  हुई
 ?

 tart  उपमंत्री  आबिद  १३.७५  लाख  कर्मचारियों

 १३.५६  लाख  कर्मचारियों  पर ।

 कालिख का  उत्पादन

 1*₹५७५.  श्री  वें०  Go  नायर  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  यदि  भारत  की  आवश्यकता  भर  कालिख  का  उत्पादन  करने ंके  लिए  कोई  कार्यवाही

 की  गयी  हो  तो  वह  क्या  है  भ्र ौर  उसके  wa  तक  क्या  परिणाम  निकले  हैँ
 ?

 मंत्री  सुभाष  कालिख
 का

 उत्पादन  प्रारम्भ करने  की  aaraarsii  का

 पता  लगाने  के  लिए  सरकार  के  झ्रामंत्रण  पर  दो  रूमानियाई  विशेषज्ञ  देश  में  as  थे  ae  उन्होंने  एक

 प्रतिवेदन  दिया  है  जिस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  एक  भारतीय  फर्म  भी  देश  में  कालिख  का

 उत्पादन  करने  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रमुख  अमरीकी  फर्म  से  बातचीत  चला  रही  है  |

 भारती  ४५८ਂ  प्रदर्शनी

 QYIgtg.  श्री  प्र०
 tio  देव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 प्रदर्शनी  के  बन्द  हो  जाने  के  फलस्वरूप  कुल
 कितने  व्यक्ति  बेकार

 हो  गये  ak

 बेरोजगारी  की  इस  समस्या  के  निबटारे  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  वाली  है
 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  तक  २३४  व्यक्तियों  को

 ay  ms  ह

 कार्यमुक्त किया
 जा  चुका

 है
 ।

 शीघ्र
 ही  र  we?  Alt  cdita  कान  मुक्त

 किये  जाने

 वाले  हैं  |

 ya  diet  में

 ‘Carbon  Black
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 कार्यमुक्त  किये  गयें  श्र  किये  जाने  वाले  लोगों  के  लिए  उपयुक्त  नौकरी  की
 व्यवस्था

 में  सहायता  देने  के  लिए  सरकार  के  aia  विभिन्न  संगठनों  ake  विभागों  तथा  विषव  कृषि  मेले  के

 प्रायोजकों  जो  शीघ्र  ही  होने  वाला  लिखा गया  है

 मेसर्स  छगनलाल  टेक्सटाइल  मिल्स  )  चालीस गांव

 1*१४५८६.  श्री  जाधव :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १७  ¢eas  के

 तारांकित संख्या  १३१२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  पूर्व  खानदेश  जिले
 में

 चालीसगांव  की  छगनलाल  टेक्सटाइल  मिल्स  )

 लिमिटेड  के  बन्द  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  तब  से  सोमानी  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया

 जा  चुका

 क्या  उद्योग  तथा  PEXR  के  उपबन्धों  के  अधीन

 कोई  कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 है  ।

 इस  समय  नहीं  क्यों  कि  खबर  है  कि  यह  मिल  wa  सन्तोषप्रद  ढंग  से
 चल

 रही

 जापान  से  नमक  के  बदले  रसायनों  का  विनिमय

 1*१५८७.  श्री  राजेश  सिह
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  हम  जापान  से  जिन  रसायनों  का  आयात  कर रहे  हैं  उसके  बदले  नमक  का  विनिमय  करने  के

 सम्बन्ध  में  जापान  से  चल  रही  ठ्रिपक्षीय  विनिमय  वार्ता  इस  समय  किस  अवस्था  में  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  यह  मसला  विचाराधीन है  ।

 खान  निरीक्षणालय

 _  श्री
 स०  वृ ०

 सामन्त
 :

 १ १४५८८.
 श्री  सुबोध  सदा  :

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  २५  gus  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  ४१३

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  खान  निदेशालय  को  जितना  काम  निबटाना  होता  है  उस  के

 लिये  उनके  पास  निरीक्षण  करने  वाले  कर्मचारी  पर्याप्त  संख्या  में  नहीं  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 उपमंत्री  आबिद :  जी

 (a)  उपयुक्त  उम्मीदवारों  ध  को  भ्राकृष्ट  करने  के  लिये  वेतनक्रम  का  पुनरीक्षण  किया

 जा  रहा है  ।

 मूल  ata  में
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 फ्रांस  के  साथ  व्यापार-करार

 १४८८६.
 S  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :.

 सरदार  इकबाल

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १९  geuc  कं  अतारांकित  प्रसून  संख्या

 २१८६  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  व्यापार-करार  के  बारे  भारत  फ्रांस  की  बातचीत  पूरी  हो  गयी  है  ;

 ौर

 यदि  तो  क्या  बातचीत  हुई  कौर  उसके  क्या  परिणाम  निकले हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  शर  कुछ  समावेशी

 बातचीत  हुई  है  लेकिन  अब  तक  युद्ध  भी  उल्लेखनीय  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।

 gat  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्ति

 1१५६०.  श्री  स०  म०  बनर्जी  :
 कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभाजन  के  बाद  पूर्वी  पाकिस्तान  से  प्रतिजन  करने  वाले

 लगभग  care  विस्थापित  व्यक्तियों  ने  कोई  अकर्म  वेतन  या  पुनर्वास  ऋण  नहीं  मांगा था  ;

 और

 यदि  तो  क्या इस  बात  की  संभावना  है  कि  सरकार  wa  मकान  बनाने  के  लिये

 ऋण  देने  के  सम्बन्ध  में  उनके  मामलों  पर  विचार  करेगी  ?

 1  पुनर्वास  उपमंत्री  qo  शे०  जी  हां  ।  उन  व्यक्तियों की  संख्या

 करीब  इतनी  ही  है  जिन्होंने  सरकार  से
 सहायता  नहीं  मांगी

 विभाजन  के  बाद  ११  वर्ष  बीत  चुके  हैं  ;  कौर  यह  महसूस  किया  जा  रहा  है  कि

 ऐसे  व्यक्तियों  में  से  oa  तक  afr  का  पुनर्वास  हो  चुका  होगा  ae  उनको  सरकारी

 सहायता  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  पुनर्वास  प्रौढ़  गृह  निर्माण  ऋणों  के  अलावा  प्रति  आय

 वग  गृह  निर्माण  योजना  arta  के  ऐसे  भी  ऋण  हैं  जिनके  अधीन  ये  लोग  मकान  बनाने  के  लिये

 ऋण  ले  सकते  ऋण  योजनाश्रों  के  अधीन  मंजूर  की  गयी  राशि  wa  तक  तो  शिविरों

 में  न  रहने  खाने  परिवारों  केहि  लाभ  में  गयी  है  ।  wa  हमने  शिविरों  में  रहने  वाले  परिवारों  के

 पुनर्वास
 की

 समस्या  को  सुलझाने  के  कार्य  को  प्रथम  प्राथमिकता  प्रदान  की  है  ।  इस  समस्या

 के  सुलझ  जाने  के  बाद  यदि  धन  उपलब्ध  रहा  तो  उन  परिवारों  जिन्होंने  wa  तक  ऋणों

 के
 लिये  झ्रावेदन  नहीं  किया  हैं  ।

 मकान  बनाने
 के  लिये  ऋण  देने  के  प्रदान पर  विचार  किया

 जायेगा  |

 यूल  अंग्रेजी  में
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 किनारों  भविष्य  योजना

 Sf  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 1१४६१.
 श्री  ही०  ato  सुकर्मों  :

 क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  हैकि  सरकार  ने  २०  या  उससे  alan  कर्मचारियों  वाले  संस्थानों

 पर  भी  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  को  लागू  कर  देने  का  निश्चय  किया  है  ;  तौर

 यदि  तो  इस  निर्णय  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  अब  तक
 क्या  कार्यवाही

 की  गयी
 >  9

 पश्म  उपमंत्री  आबिद  ate  यह  मसला  विचाराधीन है
 ।

 पटसन
 मिलें

 1२५२४.  Sf  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 ग  श्री  विभूति मिश्र  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  भारत  की  विदेशी  स्वामित्व वाली  पटसन  मिलों  के  नाम

 बताने  की  कृपा  करेंगे  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :.  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ६८]

 मोटर  तथा  वस्त्र  उद्योग

 २५२४.  श्री  पांगरकर
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रमिकों  की  हड़तालों  के  कारण  RENE  की  पहली  तिमाही  में  वस्त्र  र  मोटर  उद्योग

 के  उत्पादन  में  कोई  कमी  हुई  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  हथकरघे  नकली

 पटसन  कौर  मोटर  उद्योग  में  श्रमिकों
 की  हड़तालों  के

 कारण  PEUE  की  पहली  तिमाही  के
 उत्पादन  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  ।  ६  सुती  कपड़ा  मिलों  में  काम  बन्द  होने  की  बहुत  ही

 छोटी-छोटी  vent  हुई  लेकिन  ये  बहुत  ही  थोड़े  समय--एकाध  दिन--के  लिये  हुई  थीं  ।

 इस  काम बन्दी  के
 कारण  उत्पादन

 में  जो  कमी  हुई  वह  नगण्य

 ज्रिचनापत्ली में  मीडियम  aa  चि  मिस्ट

 1२५२६.  श्री  नंजप्पा  :  कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  मद्रास  राज्य  में  त्रिचनापलली  के  निकट  मीडियम  वेव  के  एन्टेनामास्ट

 की  स्थापना  की  जायेगी  ;  अ्रौर

 यदि
 तो  इस  में

 यदि  कोई  सुविधायें
 या  विशेषतायें  हों  तो  ag  क्या

 मूल  sits  में

 *Antennamest.
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 श्र  प्रसारण  मंत्री  :  त्रिचनापत्ली  में  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  के  अ्रधीन  ५०  किलोवाट  के  जिस  मीडियम  वेव  वाले  ट्रांसमीटर  की  स्थापना  की  जा  रही  है

 उसके  साथ  उस  स्थान  पर  ४५६०  फुट  ऊंचे  एक  मीडियम  वेव  के  विकिरण  स्तम्भ

 की  स्थापना  भी  की  जाने  वाली  है  ।

 किसी  ट्रांसमीटर  की  रेडियो-फ्रीक्वेन्सी  का  शक्ति  का  विकिरण  करने  के  लिये

 यह  एस्टेट  अत्यंत  प्रावश्यक  होता  है  ।  झ्ाधनिक  डिजाइन  में  स्तम्भ  उपयोग

 ही  ए  नेना  के  रूप  में  कर  लिया  जाता  है  कौर  यह  डिजाइन  दो  स्तम्भों  के  बीच  में  एन्टिना  को

 लटकाने के  पुराने  तरीके  से  सस्ता  भी  है  ।  wear  की  ऊंचाई  का  भी  महत्व  होता  है  ।

 एक  सैद्धांतिक  भ्र धिक तम  सीमा  तक  यह  wea  जितना  ही  ऊंचा  मीडियम  वेव  के

 ट्रांसमीटर  की  ध्वनि  उतने  ही  बड़े  क्षेत्र  में  बिना  ध्वनि  मन्द  हुए  सुनी  जा  सकेगी  !

 मंत्र  में  औद्योगिक  बस्तियां

 श्री  केदार
 1२५२७

 गी  सीरिया

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २३  १९५७  क  तारांकित  प्रश्न  संख्या  २८१

 के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 मसूर  राज्य  में  औद्योगिक  बस्तियों  की  स्थापना  में  यदि  कोई  प्रगति  हुई  हो  तो

 वह  क्या  है  ;  भर

 (a)  उपर्युक्त  प्रयोजन  के  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  मैसूर

 राज्य
 को  कुल  कितनी  राशि  झ्रावंटित  की

 एक  विवरण
 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  कौर

 लोक-सभा पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 मैसूर  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना-काल  में  रामन  ग  ह

 मंग  बेलगाँव  और  हुबली  में

 प्रौद्योगिक  बस्तियों  at  स्थापना  करने  वाला  है  ।  बेलगांव

 ग्र  हरिहर  की  औद्योगिक  बस्तियों  में  निर्माण  कार्य  चल  रहा  है  ।  मैसूर  वाली  बस्ती  में

 wa  तक  me  शंड  तो पुरे  हो  गये  gate  बंगलौर  वाली  बस्ती  में  निर्माण  कार्य  छत  तक

 पहुंच  चुका  है  ।  मंगलौर  कौर  रामनगरम्‌
 वाली  बस्तियों  में  अभी  निर्माण  aa

 आरम्भ
 ही

 नहीं  हुमा  है
 ।

 औद्योगिक  बस्तियों  की  स्थापना  के  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  अरब  तक  मैसूर

 सरकार  के  लिये  २३.  ६०
 लाख

 रुपये  मंजूर  किये  जा  चुके  हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 ‘Self  radiating
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 मंहगाई  भत्ते  को  मूल  वेतन  में  दा  मिल  करना

 1२५२८.  श्री  रास  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  श्रम  कौर
 रोज़गार

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  ७  के  श्रमिकों  ak  कर्मचारियों  के  संबंध  में  महंगाई

 भत्ते  को  बुनियादी  तनखा  में  ही  शामिल  करने के  प्रशन  पर  विचार कर  लिया

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  ate  इस  बात  का  उत्तर  वित्त  मंत्री  बाद
 की  किसी  तारीख  पर  देंगे  ।

 दवाइयों  के  लिये  रासाय निक  पदार्थ

 1२५२८.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा

 करेंगे
 कि

 cari
 के

 लिये  जिन  रासायनिक  पदार्थों  की  आवश्यकता  पड़ती  है  उनके  मामले

 में  meat बनने  के  लिये  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 कुछ  वर्ष  पहले  तक  देश  के

 asf  निर्माता भेषजों  ate  रासायनिक  पदार्थों
 आयात

 कर
 उनके

 विभिन्न  मिश्रणों  से  श्रौषधियां  तैयार  करते  लेकिन  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना के  श्रारम्भस

 सरकार  बुनियादी  स्तर  से  ही  भेषजों  के  उत्पादन  को  बड़ा  महत्व  दे  रही  इस  उद्योग का

 विकास  उद्योग  तथा  PEUR  कैटरीना  ऐसे  ढंग
 से

 अमित  fear  जा  रहा  है  कि  बुनियादी  भाषणों  का  उत्पादन  होने  या  यह  योजना

 देश  में  ही  उपलब्ध  कच्चे  माल  पर  या  उन  मध्यवर्ती  उत्पादों पर  भ्राधारित  हो  जो  सरकारी

 क्षेत्र में  स्थापित  होने  वाले  केन्द्रीय  भेषज  तथा  मध्यवर्ती  पदार्थों  के  कारखानों  में  तैयार  होंगे  ।

 यह  आशा  की  जाती  है  कि  देश  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना की  अवधि  में  अधिकांश  भेषजों

 श्र  रासायनिक  पदार्थों  के  मामले में  झ्रात्मनि्भरता  के  निकट  पहुँच  जायेगा  ।

 मोटर  गाड़ी  निर्माण  केन्द्र

 1२५३०.  श्री  टांटिया
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 देश  के
 मोटर  गाड़ी

 निर्माण  केन्द्रों  की  श्रावव्यकता  के  लिए  पुर्जों  शादी  के  निर्माण

 कै  मुख्य  केन्द्र  कहां-कहां  हैं ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग
 मंत्री

 लाल  बहादुर  शास्त्री  मोटरगाड़ी
 के  पुर्जों  इरादी  के

 निर्माण  के  मुख्य  केन्द्र  पटियाला  तथा  कई

 स्थान हैं  ।

 फोटो  वस्तुश्नों  का  आयात

 1२५३१.  श्री  दिनेश  सिह  क्या  घाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  PENS  -५७  शर  PEYG-YUE  में
 कुल  कितने  मूल्य  की  फोटो  वस्तुएं  आयात

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  पुराने  व्यापार  वर्गीकरण  के

 प्राकार पर  १९४५६)  में  तथा  पुनरीक्षित  व्यापार  वर्गीकरण

 के  आधार  पर
 FeXR-KO

 - मैच
 ४  १९५७

 )  शर
 He

 ल

 मूल  sas  में
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 ges)  में  mara  की  गई  फोटो  वस्तुओं  कुल  मूल्य  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 परिशिष्ट  ५,  अनुबंध  संख्या  |  दिसम्बर  १९५८  के  बाद  जानकारी

 उपलब्ध

 श्रमिक के  देवों  में  भारतीय

 श्री  दी०  चं०
 1२५३२.

 श्री  रघुनाथ

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रफ़ीका  के  देशों  में  कुल  कितने  भारतीय  रह  रहे  हैं  ;

 क्या  भ्र फ़ीका  के  देशों
 में  रहने

 वाले  भारतीयों  से  भी  वर्ण  भेद  रखा  जाता
 श्र

 क्या  वहां  के  भारतीयों  का  जीवन-स्तर  उन  देशों  के  अनुकूल हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा
 वं  दैनिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  दक्षिण  रफीका

 में  कोई
 भारतीय  नहीं  यद्यपि

 वहां  भारतीय  उद्भव
 के  BR, 000  व्यक्ति हें  परन्तु  भारत

 met  के  भ्रमण  देशों  में  भारतीय
 राष्ट्र जनों

 सहित  भारतीय  उद्भव  के  व्यक्तियों की  -

 संख्या  निम्न है

 इथोपिया  २,०००

 घाना  COX

 नाइजीरिया  Ro

 सायरा  लियोन  १००

 गम्बिया  %

 लाइबेरिया  ४०

 कीनिया  ६५,०००

 टंगानीका  50,€00

 य  गोण्डा

 जजीवार  QX,&o0o

 पुर्तगाली  पूर्वी  भ्र फ्री का  ६,०००

 बेल्जियन  ate  रुभ्नान्डा  उरुमची  2,000

 रोहडेशिया  att  न्यासा लैंड  फैडरेशन  २२,०००

 संयुक्त  aa  गणराज्य  का  मिल्ली  क्षेत्र  १४६

 लीबिया  २७

 ६०

 ट्यूनीशिया AN  २०

 अल्जीरिया  २

 उपरोक्त  ग्रांकड़े  लगभग  आंकड़े  हैं  ।

 अंग्रेजी  में
 20  (25)  Lgp_3,
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 कुछ  देशों  में  वर्ण  भेदभाव  दक्षिण  की  पृथकीकरण की  नीति
 सवब

 विदित  मध्य  अफ्रीकी  फीकेशन  में  भी  अधिक  भेदभाव  कुछ  ग्रहण  देशों  में  भी  कुछ

 भेदभाव है

 (a)  जीवन-स्तर  में  पर्याप्त  अन्तर  परन्तु  यह  कहा  जा  सकता है  कि  साधारण

 रूप  में  भारतीय  उन  sat  के  जीवन-स्तर  के  झ्रनुकूल  ही  रहते

 उड़ीसा  में  ग्राम  परियोजनाओं

 1२५३३.  श्री  पाणिग्रहण :  कया  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  कौन-कौन  गांव  aw  ग्राम  श्रीवास  योजना  में

 सम्मिलित  हुए

 १९४८-५९  में  कितने  गांव  विकास  के  लिए  दिये गये
 ~

 १९५८-५६  में  निर्धारित  धन  में  से  कितना  धन  व्यय

 ग्रा वास  site  संभरण  मंत्री  कण  च०  PEYS—VE  में  ग्राम

 परियोजना  योजना के  अधीन  श्रीवास  पस् योजनायें  बनाने  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  द्वारा

 चुने गये  गांवों  के  नाम  उन  जिलों  तथा  खंडो ंके  नाम  जिनमें  वे  स्थित  हैं  )  दर्शाने  वाला

 विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ७०]

 नामावलि  में  उल्लिखित  सारे  ६०  गांव  में  विकास के  लिए  ले  लिये

 गये

 राज्य  सरकार
 ने  २,६४५,००० रु०

 का  ऋण  लिया है  ae  सारे  ऋण
 को  चालू

 वर्ष  में
 बांटने

 की
 तराशा  रखती

 है
 ।

 नायलोन का  आयात

 1२५३४. श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि
 :

 भारत  में  किन  देशों  से  का  आयात  किया  जाता  है  ;

 उसका  वार्षिक  मूल्य  क्या  कौर

 भारत  में  नायलोन  बनाने के  लिए  नया  कार्यवाही  की  गई  है  या  की

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 से  एक  विवरण

 संलग्न

 विवरण

 फ्रांस नायलोन  का  रायात  fata,

 जापान  प्रौढ़  अमरीका  से  होता है  ।

 जानकारी उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  सम  व्यापार के  खाते  में  नाइलोन  के  ates  gay

 नहीं  रखें  जाते
 ।

 मूल
 sit  में
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 निम्न  उद्योगों  को  नायलोन  के  निर्माण  के  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  :--

 उद्योग का  नाम  क्षमता  राज्य

 लल विताततय। ति  ee  fa  S

 जे०  करे  विनियोग  कानपुर  v -~ ਂ  लाख  पौं०  प्रति  वर्ष  राजस्थान

 मन भाई  बम्बई  १६  लाख पौ  ०  प्रति  वर्ष  बम्बई
 ट

 कम  व  vars  समितियां *

 ५३४५.  श्री  राम  कृष्ण  गीत  :  कया  श्रम  और  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे  कि

 १९४५९  तक  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  कितने  उपायों  में  कर्म  व  उत्पादन  समितियां  बन

 गई  कौर

 उन  के  मुख्य  कार्य  कया  हैं
 ?

 उप मंत्रो  आबिद  १९४५८  तक  १४  ।  जिन  उपक्रमों में

 कर्म  समितियों  कमिटी  )  की  उप समितियां  उत्पादन  समितियों  के  रूप  में  कार्य  कर  रही  हैं

 की  संख्या ३२  ६४  उपक्रमों  में  स्वाधीन  उत्पादन  समितियां  कार्य  कर  रही  हैं  ।  ये  भ्रांकड़े

 केन्द्रीय क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  ३१  geys  को  समाप्त  होने  वाली  तिमाही  है  |  ३०

 १९५८  को  समाप्त  हुई  तिमाही  में  302.0  करें  समितियां  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  कार्य कर  रही

 ay  |

 कर्म  समिति  परिचित  निकाय है  ग्रोवर  इसका  कार्य  मालिकों  तथा  मजदूरों  के

 सच  सदभाव  जागृत  करना  तथा  बनाये  रखना  है  ।  उत्पादन  समिति  परिनियत  निकाय  नहीं  है

 श्र  उत्पादन  समस्याओं  सम्बन्धी  मामलों  जिन  में  मजदूरों  की  प्रत्यक्ष  रुचि  परामर्श  करने

 के  faa  बनाई  गई  हैं  ।

 मूंगफली के  तेल  के  कोटे

 1२५३६.  श्री  पांगरकर  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)
 कया

 १९४५६  में  मुंगफली  के  तेल  के  नियति  के  कोई  शझ्धघिक कोटे  मंजूर

 हुए  हूं

 क  edt  हो  fontਂ

 श्रीमान  । तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )

 उन  कोटा  वालों को  जो  १९५८  में  प्राप्त  अपने  बांट  का  प्रयोग  कर  लेते  हैं  उन्हें  अपने

 कोटे  के  बराबर  फिर  बांट  दे  दिया  जाता  है  |

 सिंदरी  फरटिलाइज््स  ऐण्ड  केमिकल्स  (stgaz)  )  लिमिट

 1२४३७.
 श्री  अरविद  घोषाल :

 श्री  प्रभात

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले
 ४  वर्षों

 में  कितने  विशेषज्ञो ंने
 सुन्दरी  फर्टिलाइजर्स  ऐण्ड  केमिकल्स

 )
 लिमिटेड  के

 कार्य-संचालन
 का  अध्ययन  किया

 मूल  अग्रेजी  में

 *Works-cum-production  Committees
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 उन  की  खोजें  तथा  सिफारिशें क्या  कौर

 क्या  सरकार  ने  उन  की  सिफारिशें  लागू  कर  दी  हूँ
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  पिछले ४  वर्षों  में
 किसी

 fates  ने  fet  फर्टिलाइजर  ऐण्ड  केमिकल्स  लिमिटेड  के  कार्य  का  भ्रध्ययन  नहीं

 किया है  ।  भारतीय  सांख्यिकीय  कलकत्ता  से  सम्बद्ध  योजना  सम्बन्धी  औद्योगिक  प्रबन्ध

 गवेषणा  एकक  के  तीन  प्रतिनिधियों  ने  कुछ  किया  था

 तथा  योजना  सम्बन्धी  औद्योगिक  प्रबन्ध  गवेषणा  एकक  प्रतिवेदन  देश  में

 अनेकों  उद्योगों  के  अध्ययन
 के  एक  भाग  के  रूप  में  सुन्दरी  के  कार्य  का

 पुनरीक्षण है  तथा  इस  में

 मत
 व

 सिफ़ारिशों  हैं
 |
 ध्  सुन्दरी  फर्टिलाइजर्स  ऐण्ड  केमिकल्स

 लिमिटेड  से  प्रतिवेदन  की

 जांच  करने तथा  इस  बात  पर  विचार  करने  को  कहा  गया  है  कि  की  गई  सिफारिशों से  प्रबन्ध  की

 कार्यकुशलता  में  कितनी  वृद्धि  होगी  ।

 सुन्दरी  फर्ट्लाइज्ञसें  ऐण्ड  केमिकल्स  )  लिमिटेड  में  श्रनसुचित  जातियों  तथा

 श्रतुसुचित  ख़ादिम  जातियों  के  व्यक्ति

 श्री  अरविन्द  घोषाल

 श्री  प्रभात  कार 1२५३८

 {  श्री  इलयापेरूमाल

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नया  सरकार  ने  fared  फर्टिलाइजर्स ऐण्ड  केमिकल्स  प्राइवेट  )  लिमिटेड  में  अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित आदिम  जातियों  के  लिये  og  रक्षित  करने  के  बारे  में  कोई  निदेश  दियां

 क्या  यह  कार्यान्वित हो  गया  ग्रोवर

 यदि  तो  कब  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  श्रीमान ।

 तथा  waft  योग्यता
 व

 श्रतुभव  रखने  वाले  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 श्रादिम  जातियों  के  उपयुक्त  उम्मीदवारों  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  समवाय  सरकार  की  उस  सलाह

 कों  पूर्णरूपेण  कार्यान्वित  नहीं कर  सका  है  जो  PEXE  के  में  दी  गई  थी  ।

 सुती  कपड़ा  मिलें

 1२५३८.  श्री  रघनाथ  सिंह  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे किः

 कितनी  सूती  कपड़ा  मिलें  जो  सुत  ate  कपड़ा  दोनों  बना  रहीं  थीं  श्री  केवल  कपड़ा  बना  रही  हैं  ताकि

 कर  से  बच  जाये ं?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  ने  की दृष्टि से  कोई  नहीं
 श्रीमान  |

 मूल  ग्र ग्र जा  म
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 जनसंख्या की  नमूने  की  गणना

 TRYVO3  श्री
 दी०  चे  शर्मा

 सरदार  इकबाल

 क्या  प्रधान  मंत्रो  Le  gays  के  भ्र तारांकित प्रदान  संख्या  २१५१  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  की  जनसंख्या  की  वृद्धि  तथा  प्रतिजन  निर्धारित  करने के  लिये

 पति  वर्ष  ard  ate  अप्रैल  में  जनसंख्या  की  नमूने  की  गणना  करने  का  निश्चय किया  गया  है  ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य मंत्री  ,  जवाहरलाल
 :

 प्रभी  नहीं  ।

 मद्रास  राज्य  में  कुम्बको णर  में  पीतल  तथा  धातु  का  कारखाना

 1२५४१.  श्री  इला  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  मद्रास  राज्य  के  कुम्बकोणम्‌  नगर  में  तांबा  तथा  पीतल  कारखाने को  Peye—

 ९६०  के  लिये  कितना  धन  दिया  गया  है  ?

 वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 छोटे  पैमाने के  उद्योगों  के  विकास के  लियें  राज्य  सरकारों  की  पृथक-पृथक योजनाओं  के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  कोई  झ्रावंटन  नहीं  करती  ।  केन्द्रीय  सरकार  प्रत्येक  राज्य  का  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 की  विकास की  योजनाओं  के  लिये  वित्तीय  ay  में  समूचा  area  तथा  केन्द्रीय  सहायता  की  मात्रा

 निर्धारित करती  है  ।  तदनुसार  केन्द्रीय  सरकार  ने  के  लिये  मद्रास  सरकार को  छोडे

 पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  ७४  लाख  रुपये का  का  अंश  सहित  समूचा  area

 किया है  |  इसमें  से  केन्द्रीय  सहायता  ४७  लाख रु०  (४०  लाख  रु०  का  ऋण  श्र ७  लाख  रु०  का

 श्रनू दान ) च्  की  है
 ।

 होटल  के  कमंचारी

 क

 1२५४२.  श्री  मोहम्मद  इलियास  :  क्या  थम  aie  रोजगार  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आजकल
 भारत  के  प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रेणी  के  विभिन्न होटलों  में  कितने  करें  चारी

 क्या  होटल  कर्मचारियों  के  लिये  वेतन  बोर्ड  बनाने का  कोई  प्रस्ताव  सरकार के
 सामने  कौर

 क्या  होटल  कमंचारी  किसी  श्रम  विधान  के  भ्रन्तर्गत  art  हैं  ?

 पश्चिम  उपमंत्री  i  आबिद
 :

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 नहीं
 ।

 औद्योगिक  विवाद  2e V9  तथा  भारतीय  मजदूर  संघ  १९२६

 होटल  क्यारियों  पर  लागू होता  औद्योगिक  व्यवसाय  आदेश  )  EVE

 भीं  उस  प्रत्येक  प्रौद्योगिक  संस्थापन  पर  ला

 नन
 गू

 होता  है  जिसमें
 सौ  या

 श्रमिक
 कर्मचारी

 हों
 कुछ

 अ  ं

 मूल  अंग्रेजी  में
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 में वे  दुकान  तथा  संस्थापन  भ्र धि नियमों  के  भ्रन्तगंत  भराते हैँ  ।  मद्रास में  उन  पर  मद्रास  भोजन-व्यवस्था

 संस्थापन  अधिनियम  लागू  होता  है  ।

 इन्दौर  मिल  के  श्रमिकों  को  भविष्य  निधि  का  लाभ

 WSR.  श्री  राम  सिह  भाई  :  कया  श्रम  शर  रोज़गार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राय  बहादुर  कन्हैयालाल  भण्डारी  इन्दौर  के  श्रमिकों  को

 १९५७  भविष्य  निशि  का  लाभ  नहीं  दिया  जा  रहा  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ
 ?

 श्रम  उप-मंत्री  राशिद  :  तथा  यह  मिल  reve  से

 १९५७  तक  बन्द  यह  कर्मचारी  प्रोविडेंट  फंड  कानून  १९४५२  के  मातहत  नहीं  भ्राता
 था  ।

 अ्रगस्त  2eXY  नंदलाल  भण्डारी  इन्दौर  ने  इसे  खरीदा  शर  पहलीਂ  १९५७ को  चालू

 किया ।  इसमें  करीब-करीब  सभी  नयी  मशीनें  लगाई  गई  कौर  नये  जिन  में  पहले  के  कुछ

 कर्मचारी भी  रखे  गये  ।  चूंकि यह  कारखानाਂ  इसलिये  पहली  १६५७  से
 तीन

 तीन  साल  के  बाद  यह  प्रोविडेंट  फंड  कानून  के  अन्तर्गत  जाना  चाहिये  ।  फिर  कर्मचारी  प्रोविडेंट

 फंड
 संगठन

 की  कोशिश
 से

 मिल  ने  पहली  geue F waqaifa} से  कर्मचारियों  को  प्रोविडेट फंड  का  लाभ

 देना  शुरू  कर  दिया  है  ।

 कपड़ा  मिलों  द्वारा  विदेशी  कपास  का  उपयोग

 1२५४४.  श्री  सिद्धनजंफ्पा  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २९  १९५८  के  अतारांकित

 प्रदर  संख्या  ५७७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ३१  Seah के  समाप्त

 होने  वाली  कपास  की  फसल  काल  में  कपड़ा  मिलों  ने  कितनी  विदेशी  कपास  का  उपयोग  किया
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री

 लाल  बहादुर  :
 ५.६६  लाख

 बल  |

 गेर  सरकारी  कारखानों  में  श्रौद्यो  गिक  उत्पादन  तथा  रोजगार

 1२५४५.  श्री  सिद्धनंजप्पा  :  क्या  वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ३१  १९५८  को  गैर-सरकारी  कारखानों  में  प्रति  दिन  काम  करने  वाले

 मजदूरों  की  औसत  संख्या  क्या  थी  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  आजकल  औद्योगिक  उत्पादन  तथा  व्यवसाय में  गिरावट  की

 प्रवृति  a

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैँ  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  कारखानों में

 व्यवसाय

 सम्बन्धी  जानकारी  भारतीय  श्रम  वर्ष-पुस्तक  तथा  भारतीय  श्रम  गजट  में  समय  समय  पर  प्रकाशित

 होती  है  ।  २१-१२-१९५८  के  ans  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 तथा
 देश  का  समूचा  औद्योगिक  उत्पादन  निरन्तर  बढ़  रहा  है  ।  श्रौद्योगिक

 उत्पादन  का  सामान्य  देशनांक  ZEXI-L00)  जो  १९४५६  में  १३२.६ था  2eyoq में  239.2 १

 का
 हो  गया एवं  १९४५८

 के  प्रथम
 नौ

 सासों  का  QL  था
 ।

 मूल  श्रुंग्रेजी  में
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 ee  के  व्यवसाय  के  पूर्ण  ५  प्रभी  उपलब्ध  नहीं  है  परन्तु  जिस  तारीख से  अरब  तक

 उपलब्ध  है  उनमें  व्यवसाय  में  गिरावट  की  प्रवृति  नहीं  है  ।

 ‘gaa  कारवाइड  टिप्स

 TREN,  su  सुबोध  सदा

 श्री
 स०  चे

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १६  EUS AH के  भ्र तारांकित  संख्या  १९७०  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  कौन  कार्रवाई  टिपसਂ  बना  रही

 क्या  कार्रवाई  टिप्स  के  निर्माण  के  लिये  आवश्यक  कच्चा  माल  हमारे  देश

 में  पर्याप्त  मात्रा  में  प्राप्त  श्र

 करेगी ?

 यदि  तो
 इस

 सामान  से  लाभ  उठाने  के  लिये  सरकार
 ने

 कया  कार्यवाही की  है  या

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :

 कलकत्ता  ।

 भ् म सस  Teen yy  विलियम

 तथा  कारबाइड  के  निर्माण  के  लिये  मुख्य  कच्चा  माल
 टंगस्टनਂ  है  alt  यह  देश  में  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  है  ।  हाल  में  ही  सरकार ने  एक  प्रेस  सूचना

 प्रकाशित की  है  जिसमें  कारबाइडਂ  के  निर्माण  का  क्षेत्र  निर्धारित किया  गया  है  तथा  कहा

 गया है  कि  सरकार  देश  में  उपलब्ध  कच्च  टंगस्टन  से  लाभ  उठाने  की  निर्माण  योजनाओं  a

 स्वागत  करेगी  |

 कागज  का  आयात

 or  ry  शता  al
 1२४४७.  श्री  चंडक  :  चला  चन्द  णिज्य॑  तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ने
 वस्तु  विनियम

 के  areas  पर  कागज  का  करने  की  कोई  नीति

 बनाई

 क्या  सरकार  निर्यात हो  सकने  वाली  कपास  के  बदले  कागज का  होने

 क्या  सामान्य  व्यापार  इस  नीति
 को

 झपना  सकेगा  अथवा  राज्य  व्यापार  निगम  या

 पुराने  प्रा यात कर्ता ही  इसका  प्रयोग  करेंगे
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  क्रिस्टी  )  :
 ष्  ।

 एसे  प्रस्तावों  पर  समय-समय  पर  विचार  किया  जाता  है
 ।

 ऐसे  सौदे  प्राय  राज्य
 व्यापार

 निगम  द्वारा होते  हैं

 मूल  अंग्रेजी  में
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 १६५६

 प्रकाशन  विभाग  में  अधिका  रियों  की  नियुक्ति

 श्री  ही०  ना०  मुकदमों
 1२५४८,

 श्री  तंगामणि :

 क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  प्रकाशन  विभाग  में  अनेकों  ऐसे  श्री  कारी  हैं  जो  तदर्थ  आधार पर  नियुक्त  किये

 गये  थे  तथा  संव  लोक  सेवा  wat  ने  प्रभी  तक  उनकी  पुष्टि  नहीं की

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी हैं  तथा  वे  किन  पदों  पर  और

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  का  अनुमोदन  प्राप्त  न  होने  के  कारण  ये  अधिकारी कब  से

 पदों पर  कार्य कर  रहे  है  ?

 शौर  प्रसारण  मंत्री  :  से  प्रकाशन  विभाग
 में

 कारियो ंके  ऐसे  कोई  पद  नहीं  हूँ  जिन  पर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  अ्तनमति ष्झ  के
 बिना  व्यक्ति

 रखे  जाते  हैं  ।  दो  मामलों  एक  टैक्नीकल  असिस्टेन्ट  शर  दूसरे  fees  असिस्टेन्ट  के  मामलों

 संघ  लोक  सेवा  ग्रा योग ने  क्रमानुसार  ३१-१२-१९४५८  रोकर  R0-G- FNS  तक  अस्थायी  नियुक्ति

 करने  की  भ्र नुम ति दी  थी  वह  अवधि  aia  हो  गई  ह  तथा  उन्हें  स्थानापन्न  करने  जारी

 रखने पर  संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग से  पत्र  व्यवहार हो  रहा

 प्रकाशन  विभाग  के  निर्देशक

 श्री  हो०  Alo  मुकर्जी
 1२५४६.  श्री  तंगामरिप :

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 सरकार ने  प्रकाशन  विभाग के  निर्देशक  पब्लिकेशन्स  के

 पद पर  नियुक्ति  के  लिये  क्या  श्रावश्यक  अहे  जायें  रखी  ह  ;

 क्या  इस  पद  पर  नियुक्ति  विज्ञापनों  शौर  उम्मीदवारों की  सं  घ  सेवा  लोक  सेवा  आयोग

 द्वारा  परीक्षा  के  प्राकार पर  की  जाती हैं  ?

 फि  =
 ate  प्रसारण  मंत्री  प्रकाशन  विभाग  के  ह  क  के  पद  पर

 नियुक्ति  के  लिये  इस  समय  निम्नलिखित  wears  आवश्यक  हैं  :

 (१)  पुस्तिकाओं  orf  के  डिजाइन  उनको  क्रम  बद्ध  करने  ग्रोवर

 उत्पादन  करने  और  उनका  प्रकाशन करने  का  नुचवा  तौर  को  सिखाने  की

 योग्यता ।

 (२)  भारतीय  कौर  विश्व  के  मामलों  का  व्यक्तिगत  अनुभव  द्वारा  ज्ञान  ।

 ह (३)  किसी  सरकारी  विभाग  या  वाणिज्यिक  विभाग  में  एक बड़े  संगठन  को  चलाने में

 प्रबन्ध  योग्यता  भ्रनुभव  |

 यह  पद  संध
 लोक सेवा झायोग के

 परामर्श  से  भरा  जाता

 मूल ८  अंग्रेजी  में



 १०  Isak  CRo&

 केशो राम  कॉटन  कलकत्ता

 1२५५०.  श्री  काफ़ी  नाथ  पांडे  :  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क

 क्या  यह  सच  है
 कि

 केशो राम  कांटन  कलकत्ता
 के  प्रबन्धक  ताला  बंदी  कर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  stk

 इस
 विषय

 में  सरकार का  कया  कार्यवाही

 शिर  उपमंत्री  आबिद  से  इस  प्रदान  का  विधय  राज्य  के  अघिकार
 में  आता है  ।  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  शिक्षित  बेरोजगार

 1२५५१.  श्री  दलजीत  क्या  श्रम  te  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 हिमाचल  प्रदेश  के  काम  दिलाऊ  दफ्तरों के  रजिस्टरों  में  १  १९५४  को  कितने  ज! | द
 मीडिया

 कौर  में  ट्रिकुलेटों के  नाम  ः  जिनको  नौकरी  नहीं  मिली  है  ?

 parse  श्राबिंद  rEXE  की  संख्या  उपलब्ध  नहीं  ३१

 (ays  की  स्थिति  निम्न  प्रकार
 ननडटटटलटਂ

 ag  ३१-१२-१९४५८  TH

 संख्या  जिनको  अभी

 नौकरी  नहीं  मिली

 है
 hentpemenypeorensinees  St

 ग्रेजुएट  ३१

 इन्टरमीडियेट  २७

 मेट्रिक लेट  भ्र्प ष
 |

 बिजली  के  सामान  का  निर्यात

 किः

 1२५५२.  श्री  अजित  सिह  सरहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  करेंगे

 RRKO-¥S  में  जापान  भर  बहरीन  को  कुल  कितना  बिजली  का  सामान

 निर्यात  किया  गया  ;  श्र

 निर्यात में  वुद्धि  करने  के  लिये  और  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर

 बहरीन  क  SE,200  रुपये

 ईरान  ५,२००  रुपये

 जापान  ३५,४००  रुपय
 अ ाातयल्‍एथलशश्ततल्‍यस्‍एतएतय  एए

 मू  ast
 में
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 इंजीनियरिंग  सामान  के  विदेशों  को  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिये  की  गयी  कार्यवाही

 संलग्न  विवरण में  दी  गयी  है
 ।  परिशिष्ट  ५,  अनुबंध  संख्या  ७१]  ।

 an  किये  गय  att  नौकरी  पर  लगाये  गये  व्यक्ति

 1२५५३.  श्री  बांगशी  ठाकुर :  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 SES  में  प्र गर तला  के  काम  दिलाऊ  दफ्तर  में  अनुसूचित  जाति  के

 अनुसूचित  झादिम
 जाति

 के
 व्यक्ति  और  भूतपूर्व  सैनिकों  के

 कितने
 नाम  पृथक-पृथक  रूप  से

 दर्ज

 किये  गये  हैँ

 उसी  कालावधि  में  कूल  कितनी  महिलाओं  के  नाम  दर्ज  किये  गये  ;

 कितने  व्यक्तियों  को  अब  तक  रोजगार  दिलाया  गया  है  ?

 fae  उपमंत्री  आबिद

 १.  विस्थापित  व्यक्ति  e  ३२८४

 aa अनुसूचित  जातियां

 ३.  भ्रनुसुचित  झ्रादिम  जातियां  २११

 a OTA ४.  भूतपूर्व  च  ग्न  प्३१

 ५३१. महिलायें

 Siow  ।

 कपड़ा  उद्योग  के  बारे  में  प्रलेखित  चलचित्र

 1२५५४.  सरदार  इकबाल  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  ऐसे  प्रलेखित  चल  चित्र  निकाले  गये  हैं  जिन  में  कपड़ा  उद्योग  के  विभिन्न  पहलू  दिखाये

 गये  हैं
 और

 यदि  तो  फिल्म  पर  खर्चें  किसने  किया  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  :  कौर  सभा-पटल पर  एक

 रखा  जाता हें  ।  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ७२]

 प्राविधिक  प्रशिक्षण  केन्द्र

 1२५५५.  श्री  दलजीत  सिंह : कया श्रम क्या  श्रम  ake  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Reyo—XE  में  पंजाब  राज्य  में  कितने  स्थानों  पर  प्राविधिक  प्रशिक्षण  केन्द्र चालू  किये  गये
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद
 :  PeYo—YVE  में  पंजाब  राज्य  में  पठान  गुडगांव

 शर  सोनीपत में  तीन  प्रविधिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  चालू  किये  गये  ।

 faa  अंग्रेजी  में
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 रूस  जाने  के  लिये  पासपोर्ट

 1२५५६.  श्री  दलजीत  सिंह : क्या प्रधान क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Peyo—Ye  श्र  १६५८-५६  में  रुस  के  लिये  कितने  पासपोर्ट  जारी  किये  गये  ;

 इस  समय  रूस  में  कितने  भारतीय  आप्रवासी  हैं ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहर  लाल  :  PEYY,  १९४५८

 कौर  cays  में  (  फरवरी तक  )  भारत  में  पासपोर्ट  देने  वाले  प्रतिभा  रियों  ने  रूस  जाने  के  लिये

 १६४१,  PERQ  श्र  २३०  पासपोर्ट  दिय े।

 इस  समय  रूस  में  भारतीय  आप्रवासियों
 की

 कुल  संख्या  का  ष्ह्  केवल  ३  लगाया

 जाता है

 जापान में  भारतीय

 1२५५७.  श्री  दलजीत  fag:  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५८  में  जापान  जाने  के  लिये  कितने  पासपोर्ट  जारी  किये  गये  ;  भर

 इस  समय  जापान  में  कितने  भारतीय  आप्रवासी  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेशिक कार्य  मंत्री  जवाहरलाल
 :  EEC IEG EY में  भारत  में

 पासपोर्ट देने  वाल  ऑ्रधिकारियों  द्वारा  जापान जाने  के  लिये  २३  ५३  पासपोर्ट दिये  गये  ।

 98us H Wed ah के  अन्त  तक  जापान  में  भारतीय  आप्रवासियों की  कूल  संख्या  का

 भ्रनुमान  ey
 लगाया  जाता है

 जिस
 में

 बच्चे  भी
 शामिल  हैं  परन्तु  इस  में  थोड़े  समय  के  लिये  गये

 पेंट  रोक  दर्शक  सम्मिलित  नहीं

 सुन्दरी  फ़रटिलाइज्स  एण्ड  केमिकत्स  )  लिमिटेड

 1२५५८.  श्री  दलजीत
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 fora  फर्टिलाइज़र  एण्ड  केमिकल्स  (  प्राइवेट  )  लिमिटेड  के  विस्तार  के  लिये  मशीनों  के  आयात

 पर  FeYG—UE  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  गयी  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  Pau H के  अन्त  तक

 लगभग  ७४  लाख  रुपये  |

 caus  के  सामान  का  निर्यात

 ह  1५५४.
 श्री  दलजीत  सिंह

 :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 n

 geuo W He faa में  कूल  कितने  मूल्य  का  चमड़े  का  सामान  निर्यात  किया  गया  ; कौर

 उस  से  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 की  ara हुई  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  sit  (a).  वर्ष

 १९५८  में  निर्यात  किये  गये  चमडे  के  सामान  का  कुल  मूल्य  उस  से  कमाई गई  विदेशी  मुद्रा की

 वि
 कुल  राशि  १,8४,३६,००० रुपय

 थी

 मूल  wast  में
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 कागज का  उत्पादन

 1२५६०.  श्री  का०  च०  जेना  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९५७-५८  और  PExs—AE A ATR में  भारत
 में  विभिन्न

 कागज
 मिलों

 में  लिखाई

 मुद्रण के  लिये  विभिन्न  प्रकार  के  कितने  कागज  का  उत्पादन किया  गया

 उपरोक्त  कालावधि  में  प्रत्येक  राज्य  को  कितना  कागज  दिया  गया  ;

 कागज  के  उत्पादन के  लिये  कौन  सा  राज्य  कच्चे  माल  का  अधिक  मात्रा  में  संभरण  करता

 य
 >  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  १९५६  कौर  १६५७  म॑

 लिखाई  ईग्रौर म.द्रण के कागज के  कागज  के  पृथक  पाक  आंकड़े  नहीं  रखे  EX,  Reus  कौर  १९५८  म

 gar  ।  कुल  उत्पादन निम्न  प्रकार  है

 कशो मसला  ret  eet  ed  cto  a  re  a  EE  a  ey  LE  |

 c
 ag  कागज  कौर  लिखाई  कौर  मुद्रण  fare  वालें

 का  मुद्रण  कागज  कागज  कागज

 कुल  उत्पादन  का  उत्पादन  उत्पादन  उत्पादन

 धा  ne

 मे  )
 में

 )
 मे ं)

 ण PEAR  १९  3, Yoo  १२  ३,०१०

 2eXxY  205.0  EX9  १  २६,५१४

 2eus
 RKB RAG

 XY,  Yow  €  Ro  X¥, 2&6
 ———

 कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  ह  क्योंकि  कागज के  वितरण  पर  कोई  नियंत्रण नहीं  है
 ।

 कागज
 के

 उत्पादन  में  कच्चे
 माल

 के
 नए

 बांस का  मुख्य  रूप से  प्रयोग  किया  जाता

 है  Peyw—y¥s  में  कागज  मिलों  धन  राज्यो ंसे  बांस  की  निम्न  लिखित  मात्रा  उठायी

 गयी :

 ग्रान्ट्स  प्रदश  ¥¥,2Xo  टन

 २६,५००  ”

 बिहार  0,585  गी

 बम्बई  २१,०००  0.0

 मध्य  प्रदेश  W¥, oR  )

 उडीसा  R2R,Lo0  ी

 उत्तर  श्रद्दा  १६  गी

 पश्चिमी  बंगाल  Yoo  गी

 कल  RQ8,030  टन

 eee

 faa  wart
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 छावनी  बोड़े  के  कामना  रियों  के  लिये  राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण

 RU  श्री  भक्त  ददन  :  क्या  श्रम  ौर  रोजगार  मंत्री  २६  PEXE  के  तारांकित

 प्रदन  संख्या  ७०७  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 छावनी  बोर्डों  के  कर्मचारियों  की  मांगों  पर  विचार  करने  के  लिये  स्थापित  किये

 राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण  ने  झ्र भी  तक  अ्रपने  काम  में  कया  प्रगति  की  है  ;

 न्यायाधिकरण
 का  काम  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा

 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  ६०  छावनी  बोर्ड  इस  मामले  से  ताल्लुक  रखते  हैं  ।'

 पक्ष  में  अपने  बयान  पेश  कर  रहे  हैं  ।  बहस  समाप्त  होने  के  बाद  सुनाई  शुरू  होगी  ।

 न्यायाधिकरण  काम  पूरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा  |  यह  कहना  इस  संभवਂ

 नहीं  ।

 द् कमंचारी  राज्य  बीमा  योजना

 1२५६२.  श्री  पाणिग्रहण  :  कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ::

 क्या  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  उड़ीसा  में  लागू  है  ;

 यदि  तो  उड़ीसा  में  इस  योजना  के  अधीन  इस  समय  कितने  औद्योगिक  श्रमिकों

 को  चिकित्सा  सुविधा  का  लाभ  मिल  रहा  है  ;  कौर

 को  क्रियान्वित किया  है  ?

 उड़ीसा  में  उन  कारखानों  और  औद्योगिक  संस्थानों  के  कया  नाम  हैं
 जिन्होंने

 इस  योजना

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  नहीं  ।

 कौर  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 नेकेड  wa’  नामक  फिल्म

 1२५६३.
 श्री  स०  स०  बीजों

 :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 क्या  श्रमिक  विद्यार्थी  नई  दिल्‍ली  ने  ी  फ़िल्म  पर  प्रतिबन्ध

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  भ्र भ्या वेदन  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  विषय  में  कया  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 अर  प्रसारण  मंत्री
 :  हां  ।

 श्रम्यावेदन  को  फ़िल्म  सेंसर  बोर्ड  को  भेज  दिया  गया  है  जो  कि  मित्र  देशों  श्र  वहां  के

 लोगों  के  बारे  में  गलत  रूप  से  स्थिति  बताने  के  लिये  सम्बन्धित  विदेशों  को  ध्यान  में  रखते हैं  ।

 सौंडा  कोयला  खान  में  दुर्घटना

 1२५६४.  श्री त०  ब०  विट्ठल  राव
 :

 क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  ३  PEKE  के

 तारांकित  परन  संख्या  ८७०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  सौंडा  कोयला  खान  में  हुई  दुर्घटना  के  बारे  में
 जांच  करने  art  रीजनल  खान  इंस्पैक्टर  की  क्या  उप पत्तियां

 |  ऐसी  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिय  ब्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;

 मूल
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 VIL  लिखित  उत्तर  ३१  FEXE

 क्या  रीजनल  खान  इंस्पेक्टर  के  a  faa  दन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  अली )  दुर्घटना  ज्वलनशील  गैस  के  इकट्ठा  हो  जाने

 जिसका पता  न  लग  प्रौर  धूम्रपान  के  परिणामस्वरूप उसमें  भाग  लग  जाने से  हुई  ।  सम्बन्धित

 धर्मों  उठने  से  घबरा  गये  |

 कोयला  खान  विनियमों  are  भारतीय  बिजली  नियमों  में  निहित  गैस  वाली  खानों  के  बारे

 में  वैधानिक  उपबन्धों  को  इस  खान  में  लागू  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रतिवेदन  का  सारांश  निम्न  प्रकार

 fet  संख्या  १  कौर  सौंडा

 संख्या  iad}  हुई  है  ्र  प्रत्येक  में  एक  प्रथम-श्रेणी  का  कोयला  खान  मैनेजर  दुर्घटना  सौंडा

 संख्या  २  कोयला  खान  में  सिरका  सीम  में  भूमिगत  कार्य  करने  के  स्थान  पर  हुई  ।  कोयला
 खान

 पर्याप्त

 झ्र  उचित  रूप  से  प्राप्त  मैनेजर  प्रौढ़  पर्यवेक्षक  कर्मचारियों  के  प्रभार  में  है  ।

 सिरका  सीम
 ta

 वाली  नहीं  होती  है  परन्तु  पूर्वोपाय  के  रूप  प्रबन्धकों  ने  खनन
 सरदारों

 को
 गैस

 का  पता  लगाने  के  लिये  ज्वाला  सुरक्षा  दीप  सेफ्टी  ले  जाने  के  लिये  श्रादेश  जारी

 कर  दिये हैं  ।  जांच  करने  वाले  पदाधिकारी  की  उपपत्ति  यह  है
 कि

 दुर्घटना  ज्वलनशील  गैस  में
 आग

 लगने
 के

 कारण  हुई  ।  उनके  वहां  पर  धीरे  धीरे  वायु  में  ज्वलनशील  गैस  इकट्ठी

 हो  गयी  कौर  इस  इकट्ठी हुई  गैस को  उन  खनिकों  जलाया  गया  जो  अधिका  रियों  की  आज्ञा  से

 वहां  पर  कोयला  काटने  गये  थे  ।  धूम्रपान  के  कारण  लगी  कौर  वहां  से  प्राप्त  माचिस

 से  यह  बात  सिद्ध हो  जाती  है  ।

 कोयला खान  १९४५७  के  विनियम  १४७  मैं  इस  बात  की  व्यवस्था  है  कि  जिस
 किसी

 भी  खान  पर  विनियम  १२२  (२)  कौर  १४४  लागू  होते  वहां  aha  के  नीचे  किसी  भी  निषिद्ध

 को  ले  जाने  न  दिया  जाये  ।  यद्यपि  विनियम  १२२(२)  शौर  १४४  इस  खान  पर  लागू  नहीं
 तथापि  बन्धनों ने  पुर्वोपाय  के  रूप  में  खान  में  सुरक्षा  दीपों  लैम् पूस  )  का  प्रयोग  aia

 कर  दिया था  सुरक्षा  दीपों  के  प्रयोग  के  झ्रनिवायं  बनाये  जाने  पर  विनियम  १४७  के  श्रन्तगंत  निषिद्ध

 वस्तुओं  श्र  धूम्रपान  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  स्वाभाविक  ही  AT  |  परन्तु  प्रबन्धकों  ने  भूमि  के  नीचे

 निषिद्ध  वस्तुयें  ले  जाने  श्र  धूम्रपान को  नहीं  रोका  ।
 अतः  जांच  पदाधिकारी

 ने  दुर्घटना
 की

 जिम्मेवारी  प्रबन्धकों  पर  लगाई  है  यद्यपि  उन्हें  किसी  भी  वैधानिक  उपबन्ध  का  उल्लंघन  करने  का

 दोषी  नहीं  ठहराया  जा

 संयुक्त  राष्ट  संघ  के  बजट  में  भारत  का  शअंदादान

 ६५.  श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेਂ  कि

 पिछले  सात  वर्षों  पृथक  पृथक  रूप  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  इससे  सम्बद्ध  यूनिटों

 के  बजट  म॑  भारत  ने  कितना  कितना  अंशदान  किया  ;

 भुगतान में  जो  वृद्धि  हुई  वह  किन  सिद्धान्तों  के  झ्राधार  पर  निर्धारित की  गयी  है

 PEXE—Ko  के  राय-व्यस्क  प्राक्कलन  में  इस  मद  के  अन्तर्गत  इतनी  अ्रधिक  वृद्धि

 के  कया  कारण हैं  ?

 मतलब  म्रंग्रेज़ी  में



 लिखित  उत्तर  CRW न  १८८१  )

 प्रधान  मन्त्री  तथा  वैदेशिक-कराये मंत्री  i  :  संयुक्त  राष्ट्र  के

 राय-व्यस्क में  PUR  से  १९४५८
 न्गा प भ्

 सात  वर्षो  भारत  का  अंशदान  Fae  प्रकार
 c

 ay  रुपये

 लिटा

 १९५२  ६८,०  २,२३२

 ZEXR  EE  ०९,७०२

 geuy  Wa,  Av,  oly

 PEXY  ६  3, 08,085

 NE OS  ६०,७४,  १४८

 १९४७  ६३,७५८,  39.0

 १९५८  पू  0,835,903 े

 संयुक्त  राष्ट्र  के  विशेषित  एजेंसियों  के  बारे  में  हमारे

 अर

 के  आंकड़े  एकत्र  किये जा  रहे  हैं

 six  ये  शीघ्र  ही  बता  दिये  जायेंगे  ।

 सदस्य  राज्य  राय-व्यस्क  में  अंशदान  उक्त  दर  के  अनुसार  करते  हें  जो  जनरल  असेम्बली

 द्वारा  सिफारिश  पर  निर्धारित  किया  जाता  है  ;  भ्रंश दान  समिति  सिफारिश  करते  समय  निम्न

 बातों  को  ध्यान में  रखती है

 (१)  तुलनात्मक राष्ट्रीय  प्राय  के  भुगतान करने  की  क्षमता  है

 (२)  प्रति  व्यक्ति  तुलनात्मक ae  ;

 (३)  राष्ट्रीय  ह  व्यवस्था  का  अ्रस्थायी  रूप  से  ग्रस्त-व्यस्त  होना  ;

 )  विदेशी  qatar  करने  की  सदस्य  राज्य  की  क्षमता  |

 प्रति  व्यक्ति  कम  arr  वाले  देशों  को  विशेष  सहायता  दी  जाती  है
 ।

 FeXs  से  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  हमारे  भ्रंद्ादान  की  प्रतिशतता  निम्न  प्रकार  है

 KR  पर्दे

 १€  ५३  wR

 eae  Yo

 EUy  ३०

 PENG  रश

 १९५७  €७

 १६४८  €०

 LEXE—KQ  है

 इस  प्रकार  संयुक्त  राष्ट्र  के  राय-व्यस्क  में  भारत  के  अंशदान  की  प्रतिशतता  धीरे  धीरे  कम  हो

 रही  है
 ।  दी

 जाने  वाली  कुल  धन  राशि  किसी  विशेष  वर्ष  में  संयुक्त  राष्ट्र  के  राय-व्याघ्र  के

 डुल  आकार  पर  निभा  करती
 है  ।

 tye  अंग्रेजी  में



 ३१६  सभा-पटल पर  रखे  गये  पत्र  ३१  १९४५९.

 FEYE—Ko  के  आयव्ययक  प्राक्कलन  में  वृद्धि  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  PEYE  में

 पश्चिमी  एशियाई  क्षेत्र
 में  संयुक्त  राष्ट्र  झा पात  बल  के  व्यय  में  भारत  के  अंश  के  रूप  में  ६२  लाख  रुपयें

 की  व्यवस्था की  गई  है  ।

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 सरकार  द्वारा  ्राइवासनों  पर  की  गई  कार्यवाही

 मंत्री  सत्य  नारायण  :  मैं  विभिन्न  सत्रों  जैसा  प्रत्येक  के  सामने

 दिखाया  गया  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  विविध  वचनों  तथा  प्रतिमानों  पर  सरकार  द्वारा

 की  गई  कार्यवाही  के  निम्न  विवरण  सभा-पटल  पर  रखता हूं  :

 (१)  प्रथम  विवरण  सातवां  gaye

 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ७३

 (२)  अनुपूरक विवरण  संख्या  ४  छठवां  १९४८

 दिखाए  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ७४]

 (३)  wages विवरण  संख्या  ८  पांचवां  QeXs:

 चौथा  १९५८ (४)  श्रतुपुरक  विवरण  संख्या  १७

 परिशिष्ट  ५,  wary  संख्या  ७६]

 (५)  अनुपूरक विवरण  संख्या  १९  तीसरा  १९५७

 दिखाए  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ७७]

 (६)  अनुप
 विवरण  संख्या

 २३  दूसरा  १६५७

 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ७८]

 हिन्दुस्तान दिया  का  ates  प्रतिवेदन

 उदयन  उपमंत्री  (sit
 :

 श्री  राज  बहादुर  की  कौर से
 मैं  समवाय

 १९४५६  की  धारा  238 Ht STITT की  उपधारा  (१)  के  श्रन्तगंत  वर्ष  १९५७-५८  के  लिये

 हिन्दुस्तान  शिप-याद  लिमिटेड  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 पालि
 Ald,  लेखा  परीक्षक

 लेखे  सभा-पटल  पर  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  एल०  टी
 ०  १३२७/५६]

 रबड़  नियमों में  संशोधन

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )
 :  मैं  रबड़  १९४७  की  धाराਂ

 RK  की  उपधारा  (३)  के  अन्तर्गत रबड़  2eyy A WAAL में  अग्रेतर  संशोधन करने  वाली  दिनांक

 १४  REVE  की  विज्ञप्ति संख्या  जी०  एस०  शिकार  ३०८  की  एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता

 में  रखी  गई  ।  देखिये  एल०
 टी०  १२२८/५८]

 +r  अंग्रेजी  में



 Yo  १८८१  ह  4

 प्राकलन  समिति

 पैंतालीसवाँ  प्रतिवेदन

 शी  ब०  गो०  मेहता  :
 मैं  स्वास्थ्य  मंत्रालय--चिकित्सा  सेवायें--भाग  २

 के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  का  पैंतालीसवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 अनदानो  कीं  मांगें

 खान  शौर  इंजन  मन्त्रालय

 महोदय  :  अब  खान  कौर  इंधन  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा

 जारी  होगी  ।  श्री  बोस  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  |

 श्री  प्र०  ०  बोस  :  मैं  कल  तेल  तथा  गस  विभाग  के  सम्बन्ध  में  कहू  रहा

 इसका  कार्य  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  होता  आयोग ने गेस श्र तेल के गैस  शर  तेल  के  लिये  समस्त

 देश  में  छानबीन की  है  ।  जो  खोज  की  गई  है  उसके  लिये  प्रशासन  का  पात्र  है  ।  आसाम  तथा

 ज्वालामुखी  क्षेत्र  में  काफी  मात्रा  में  गेस  शर  तेल  मिला  है  ।  परन्तु  के  समक्ष  उपकरण

 सम्बन्धी  कठिनाइयां  हैं  ।  यदि  पर्याप्त  उपकरण  उपलब्ध  होते  तो  आयोग  अधिक  कार्य  कर  सकता

 था  तेल  कौ  खोज  का  कार्य  बहुत  कठिन  है  इसलिये  आयोग  ने  जो  कार्य  किया  है  वहू  भ्रत्यन्त

 श्रेयस्कर है  ।

 श्री  सोमानी  (  )  में  कवल  मंत्रालय के  इस्पात  विभाग  के  सबब  में  कूछ  निवेदन

 gl  यह  कहा  गया  है  कि  गेर  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  की  इस्पात  परियोजनाओं  के  संबंध में

 पात  पूर्ण  नीति  अपनाई  गई  है  ।  श्री  नाथ  पाई  कौर  श्री  पुराना  न  इस्पात  क॑  प्रतिदारण  मूल्यों

 ब्याज-मक्तल  ऋणों  की  ग्रा लोच ना की  |

 पहले मैं  प्रतिदारण  मूल्य  के  को  लूंगा  ।  पिछले  अक्टूबर  में  मंत्रालय ने  प्रतीक  आयोग की

 सिफारिशों  के  अनसार  प्रतिभा रण  मूल्यों  में  बुद्धि  को  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लाग  किया  था  ।  इस  के

 सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  ।  वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि  इस्पात के  सम्बन्ध  में  १  PEUY  से

 ३१  मच  १६६०  तक  समय  के  लिये  लागू  प्रतिदारण  मूल्यों  की  विंमान  योजना  की  सिफारिश

 प्रदा  झ्रायोग  नवीन  ३०  Peay  के  प्रतिवेदन  में  की  थी  जिसे  सरकार  ने  प्यार  १  फरवरी

 LEXGH ARCH के  संकल्प  द्वारा  मंजर  किया  था  ये  प्रतिदारण  मलय  इस  प्रक।र  निश्चित  किए  गए थे  कि

 प्रमुख  उत्पादकों  को  उत्पादन  सम्बन्धी  विविध  व्यय  करने के  पइचात अपने विस्तार पपर  विस्तार  कार्य-क्रम के  लिए

 श्रावक
 घन  उपलब्ध  हो  सके  ।  सर  गर  ने  भ्रपने  संकल्प  में  यह  भी  कहा  था  कि  उत्पादन  व्यय  में

 विधि
 होने  के  कारण  इन  मूल्यों  का  समय  समय  पर  समायोजन  किया जा  सकेगा  ।  इसी  प्रकार का  एक

 उपबन्ध भारत  सरकार  द्वारा  २३  जून  ,  QRUY aT को  के  साथ  किए  गए  करार  में  भी  CAT  गया

 निर्वारण  मूल्य  में  वृद्ध  के  संबंध
 में

 शुल्क  ग्रामों  के
 २४  १९५८ के  प्रतिवेदन  में  की  गई

 सिफारिश  को  सरकार  ने  इसी  उपबन्ध  श्रनुसार  मंजूर  किया  है  ।  इसलिए  उस  में  कोई  अनौचित्य  नहीं

 है  ।

 मुरारका  (  झुंझुनू )  :  आयोग  से  केवल  भविष्य  के  सम्बन्ध  में  वि  चा  र  करने  बो  लिए  कहां
 गया  था  |  फिर  इन  मूल्यों  को  भूतलक्षी  प्रभाव  क्यों  दिया  गया  ?  सरकार  के  निर्देश  पत्र

 में
 केवल

 ee
 भाष्य  के  संबंध में  जांच का  उल्लेख  था

 Sn ees  ह

 मूल  sitet  a
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 श्री  सोमानी  :  माननीय  सदस्य  की  यह  आपत्ति  ठीक  नहीं  स्थिति इस  प्रकार  है  कि  भारत

 सरकार ने  जब  आयोग  को  निर्देश  किया  था  तो  उसका  तात्पयं  €  YY—VE BY Tale की  प्रविधि  से  ही  था

 इसलिए  वास्तव  में  उसे  भूतलक्षी  नहीं  कहा  जा  सकता  |  मुख्य  प्रशन  तो  सिद्धांत  जब  सरकार

 उत्पादन  के  मूल्य  में  वृद्धि  के  कारण  निर्धारण  मूल्य  में  वृद्धि  की  आवश्यकता  को  स्वीकार  कर  लेती

 है  तो  इस  बात  का  कोई  महत्व  नहीं  रह  जारा  कि  उस  कब  से  किया  जाताहै  |  इसके

 रिक्त  यदि  इस  वृद्धि  को  भूतलक्षी  श्र  भाव  नहीं  दिया  जाता  तो  भविष्य  के  उत्पादन  पर  alae  वृद्धि  मं  जून

 करनी  पड़ती  |

 यह  धारणा  भी  गलत  हैं  कि  प्रफुल्ल  ara  ने मूल्य  निर्धारण  करने  में  बहुत  उदार हृदयता

 से  काम  किया  है  |  मुझे  स्वयं  झ्रायोग के  कार्य  संचालन  का  सुभव  है
 ।

 उसकी प्रक्रिया इतनी  कठोर

 व्यापक है  कि  उस  में  गलती  होने  की  संभावना  नहीं  रहती  ।  इसलिए  यह  कहना  उचित  नहीं  होगा  कि

 oar
 ने

 विभिन्न  वस्तुओं का  मूल्य  निर्धारण
 करने

 में
 नर्मी  की  ह  ।

 श्री  मुरारका :  में  कुछ कुछ  निवेदन  करना  चाहता हूं  .  ।

 महोदय  :  में  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  काम  नहीं  चल  सकता
 ।

 मेरा  विचार है  कि

 इस  प्रकार  प्रत्यक  मांग  पर  समान्य  चर्चा  के  बजाए  जैसे  ही  सामान्य  बजट  पर  सामान्य  चर्चा

 हो  सारे  बजट  को  सकल  सभा  समिति  को  निर्दिष्ट  कर  देना  चाहिए  ।  वह  समिति  अपनी

 उप समितियां  बना  सकती  है  ।  प्रत्येक  उपसमिति  मंत्रालय  के  अधिका  रियों  के  साथ  बैठकर  इस  प्रकार

 मामलों  पर  विचार कर  सकती  है  ।  प्राक्कलन  समिति  कौर  लोक  लेखा  समिति  कीਂ  सिफारिश

 उनके  समक्ष  रखी  जा  सकती हैं  विचारों का  प्रदान  प्रदान  किया  जा  सकता है  प्रेस  प्रतिनिधियों

 को  भी  उपस्थित रहन  की  भ्र तुम ति  दी  जा  सकती है  ।  मैं  चाहता हूं  कि  मननीय सदस्य  इसक  संबंध
 में

 विचार  करें  ।

 जहां  तक  वर्तमान  विषय  का  संबंध  है  मैं  प्रा  करता  ह ंकि  माननीय  मंत्री  इस  गलतफहमी

 को  दर  कराने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।  अत्र  कोई  माननीय  सदस्य  बीच  में  प्रश्न  न  करें  ।

 सोमारी
 :

 में  अपक  सुझाव  का  स्वागत  बरता  हूं  ।  मं  चाहता  हूं  इस  सार  मामले

 इस्पात के  संबंध  में  प्रमुख  क  आयोग  की  सिफारिशें  ae  उन  पर  सरकार  के  faue—ay

 जांच  की  जाए  ताकि  माननीय  सदस्यों  क॑  सन्देह  दूर  हो  सकें  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  टाटा  इस्पात  कम्पनी  व  भारतीय  लोह  तथा  इस्पात

 कम्पनी  हारा  वितरित  किए  जाने  वाले  लाभाशों  की  ae  आकर्षित करना  चाहता  ये
 कम्पनियां

 सरकार  क  निदेश  हि अ्न्तगत  लाभांशों के  सम्बन्ध  में  बड़ी  कठोर  नीति का  अनसरण कर कर  रही

 इस  बात  कॉ  प्रयत्न  कर  रही  हैं  कि  उन  के  विस्तार  कार्यक्रम  राष्ट्रीय  नीति  के  भ्रूण र  क्रियान्वित

 जा  सक  ।  इसलिए  इस  प्रकार  की  धारणा  उत्पन्न  नहीं  होनी  चाहिये  मंत्रालय  ने  इस

 उद्योग  के  संबंध  में  कोई  विशेष  उदारता का  प्रदर्शन  किया  है  ।

 इस  क
 बाद  मं  इन  कम्पनियों  को  दिए  गए  ब्याज-मुक्त  ऋणों के  प्रश्न  पर  आता

 निर्देश  श्री  नाथ  पाई  ने  किया  ।  इन  ऋणों का  एक  लम्बा  इतिहास है  ।.  १९५२ के  प्रारंभ  में

 ने  सरकार
 के

 समक्ष  अरपना  भ्रम्यावेदन  प्रस्तुत  किया  था  जिस  में  विस्तार  कार्यक्रम  के

 लिए  १००
 रुपए  प्रति

 टन  की  वृद्धि  की
 मांग  रखी  गई  थी  ।

 सरकार  amen  में  वृद्धि  मंजूर  की

 झोर  इस  प्रकार  जो  भ्रधघिक  राशि  मिली  वह  सरकारी  कोष में  जमां  की  गई  तथा  उस  कोष
 में  से

 या

 मूल  aah में
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 ऋण  दिए  गए  इस  प्रकार  वास्तव  में  वह  रुपया  उन  कम्पनियों  का  ही  है  ।  इस  के  अतिरिक्त  उसके

 व्याज-मुक्त  होन ेके  कारण  fea  बैंक  ने  उसे  परमार  पूंजी  माना  है  कौर  इस  से  उन  कम्पनियों  को  उस

 संस्था  से  वित्तीय  सहायता मिलने  में  प्रा सानी  हुई है  ।  फिर  यदि  ब्याज  लिया  भी  गया  तो  ag

 व्यय  होता  ait  उसके  लिए  सरकार को  निर्धारण  मुख्य  में  वृद्धि  मंजूर  करनी  पड़ती
 ।  इसलिए

 मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  ने  बहुत  भ्रमणी  तरह  से  सोच  विचार  करने  के  परचात्‌ ही ही  इस  प्रकार

 मुक्त  ऋण  दिये  उस  में  पक्षपात का  कोई  नरन  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 इसके  पश्चात्‌ ६  मै  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  कूछ  विचार  व्यक्त

 करना  चाहता हूं  ।  मैं  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन  में  कट्टी  गई  इस  बात से  सहमत  हूं  कि
 सरकार

 ने

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना में  एक  भी  इस्पात  परियोजना  प्रारंभ  न  कर  के  बहुत  गलती
 की

 है
 ।  उस

 अवधि में  दूसरी  योजना  काल  से  ४०  से  ५०  प्रतिशत  कम  लागत  जाती  |  इसके  अतिरिक्त शेष दो शेष  दो

 परियोजनाओं  के  लिए  झ्रावश्यक  थि  भी  प्राप्त  हो  जाता  ।

 तीनों  इस्पात  परियोजनाओं को  एक  साथ  प्रारंभ  करना  बहुत  कठिन  कार्य  उस  कठिनाई

 को  दे  खाते  हुए  हमें  मंत्रालय के  उत्तरदायित्व  का  भार  समझना  चाहिये  अन्यथा  मंत्रालय  के  प्रति  न्याय

 नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  इसके  अतिरिक्त हमें  यह  भी  याद  रखना  चाहिए  कि  जब  इन संयंत्रों की

 स्थापना  के  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  का  आदद  किया  गया  था  उस  समय  गैर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र

 की  दो  बड़ी  कम्पनियां  भी  अरपना  विस्तार  कार्यक्रम  प्रारंभ  कर  चुकी  थीं  ।  इसलिए  मंत्रालय के  समक्ष

 संसाधनों  प्र  प्राविधिक  कमेंचारियों  की  बहुत  बड़ी  कठिनाई  थी  ।

 fare  ei  यह  को  =aT4  रखना  ated  कि  ये  संयंत्र ऐसे  स्थानों  में  बनाए  जा  रहे  हैं  जहां

 भ्रावश्यक  सुविधाओं का  सर्वथा  अभाव  है  ।  और  भी  अनेक  कठिनाइयां  हैं  जिसका  सामना

 मंत्रालय को  करना  पड़  रहा  है  ।  इसलिये  जब  हम  मंत्रालय के  कार्य  की  झ्रालोचना  करते  हें  तो  इन

 बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  ही  वैसा  करना  चाहिए  ।

 इन  परियोजनाश्रों  के  संबंध  में  सब  से  प्रमुख  मूल  प्राक्कलनों  में  वृद्धि  का  है  ।  यह  ठीक

 है  क्योंकि  पहले  इनका  अनुमान  ३५३  करोड़  रुपये  का  था  जो  अरब  लग  भग  ५६०  करोड़  रुपये के

 हो  गया  है  ।
 यह  वृद्धि  वास्तव  में  बहुत  प्रतीक  है  ।  परन्तु हमें  यह  भी  तो  देखना  चाहिए  कि  इतनी

 वृद्धि हुई  क्यों  ?  यह  बताया  गया  है  कि  परियोजनाओं  में  बहुत  सी  नई  बातें  सम्मिलित  की  गई ।  यदि

 मूल  ब्यौरा  ही  रहता  तो  बहुत  सी  वृद्धि  बच  जाती  ।  परन्तु  इन  परिवर्तनों को  स्वीकार करके  मंत्रालय

 ने  बरच्छा ही  किया  क्योंकि  उन  में  कुछ  धिक  व्यय  गवय  होगा  परन्तु इन  एककों  का
 कार्य  श्रमिक

 हो  सकेगा  |

 इस  प्रकार  एक  बार  तो  गलती  हो  चुकी  कौर  पुनरीक्षित  प्रावकलन  रखे  जा  चुके  जब  प्रदान

 यह  है  कि  इन  पुनरीक्षित  प्राक्कलनों  में  तो  फिर  उतनी  ही  वृद्धि नहीं  होगी  ?  माननीय
 मंत्री  ने

 कहा है
 कि  इसकी कोई  संभावना  नहीं है  ।  यदि  मंत्रालय  पुनरीक्षित  प्राक्कलनों  के  अनुसार  कार्य  करने

 में
 सफल  होता  हूँ  तब  तो  उनका  भ्रौचित्य  सिद्ध  हो  सकेगा  ।  परन्तु  यदि  इन  में  भी  बहुत  alee  वृद्धि

 होती है  तो  वह  एक  गंभीर  बात  होगी  ।

 जहां तक  विलम्ब का  प्रश्न  है  मेरा  निवेदन  है  कि  गैर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  भी  कभी  कभी

 aa
 हो  जाता हैँ  जिसकी क  क्षमता  बहुत  अधिक  होती है  ।  टाटा  कम्पनी  कौर  भारतीय  इस्पात

 कम्पनी
 भी  ea  अरपना  विस्तार  कार्यक्रम  समयानुसार  पूर्ण  नहीं  कर  सकीं  ।  इसलिए  सरकारी  उद्योग

 क्षेत्र  के  महत्वाकांक्षी कार्य  क्रम  में  यदि  कुछ  विलम्ब  हो  गया  तो  वह  mara  नहीं  ।  श्री  नाथ  पाई  ने

 इसके लिए  प्राई०  सी  ०  एस०  अधिकारियों को  दोषी  ठहराया  और  श्रनेंक  प्रकार  की  बातें  कही  गई I



 ३२०  ware नों  की  मांगें  ३१  मार्चे  १९४५९

 सो

 मेरे  विचार  से  ऐसा  करना  अनुचित  जिस  प्रकार  का  कायें  था  उस  में  गलतियां  होना  अनिवार्य  था
 ।

 वरन्‌  मैँ  तो  यहां  तक  कह  सकता  हूं  कायदा  वे  न  होती  तो  एक  ्राइचर्य॑जनक  बात  ही  होती  ।

 कल  प्रत  प्रकार
 की

 बातें  कही  गईं  ।  यह  कहा  गया
 कि  सरकारी  उद्योग क्षेत्र  के  विरुद्ध

 षडयन्त्र  रचा  जा  रहा है  ।  मेरा  निवेदन है  कि  इस  प्रकार  के  आरोपों को  प्रमाणित  किया  जाना

 चाहिए  अन्यथा  इस  प्रकार की  बातें  नहीं  कही  जानी  चाहिए  ।  यदि  कल  जैसा  निराशाजनक  चित्र

 उपस्थित  किया  गया  था  वह  सच  हो  जाए  तो  समस्त  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  ठप्प हो  जाएगा  ।
 मेरा

 निवेदन  है  कि  इस  प्रकार  की  बातें  सदन  में  नहीं  कही  जानी  चाहिएं  क्योंकि  उन  से
 जनता

 यह  समझेगी

 कि
 इन  परियोजनाश्रों पर  व्यर्थ  व्यय  किया  रहा है  ।

 जहां  तक  संगठन
 का

 प्रदान  मैं  इस
 बात  से  सहमत हूं  कि

 माननीय  मंत्री  को  इन
 इस्पात

 संयंत्रों  का  संगठन  वाणिज्यक  ग्रा धार  पर  चाहिए  ।  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन  में  विभिन्न

 रचनात्मक  सुझाव  दिए  गए  हैँ  ।  मैं  चाहता हुं  कि  मंत्रालय  इन  सुझावों  की  विस्तृत  छानबीन  करे  कौर

 इन  परियोजनांश्रों का  प्रशासन  वाणिज्यिक  ग्रा घार  पर  करने  की  कार्यवाही  की  जाए
 ।

 सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  के  प्रशासकीय  यंत्र  के  सम्बन्ध  में  हाल  के  वर्षों  में  काफी

 सुझाव दिये  गये  हैं  ।  उनके  सम्बन्ध  में  विस्तारपूर्वक  चर्चा  की  गई  इसलिये  मंत्रालय  को  चाहिये

 कि  इन  सुझावों  पर  ध्यान  दे  site  इस  प्रकार  कार्य  करे  कि  इस  प्रकार  की  आलोचनायें
 न

 हों
 ।

 मंत्री  जी  ने  इस्पात  के  सम्बन्ध  में  बड़े  उज्ज्वल  भविष्य  का  चित्र  प्रस्तुत  किया  है
 ।

 amit

 हमारा  उत्पादन  २०  लाख  टन  है  जो  vy  लाख  टन  हो  जायेगा
 ।

 मंत्रालय  को  चाहिये

 किं  वह  इस  बात  पर  गम्भीरता पु वंक  विचार  करे  कि  उसका  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जायेंगी
 ।

 मुझे  सीमेंट  का  अनुभव  है  इसलिये  मैं  यह  चेतावनी दे  रहा  हूं  कि  ऐसा
 न

 हो
 कि

 हम  अपनें
 उत्पादन

 का  पुरी  तरह  उपयोग  न  कर  सकें  |

 अन्त  में  मेरा  निवेदन  है  कि  मैंने  जो  कु  ड  कहा  वह  किसकी  आलोचना  के  रूप  में  नहीं  कहा

 मैं  स्वयं  चाहता  हूं  कि  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  का  कार्य  ठीक  हो  परन्तु  कल  जिस  प्रकार  का
 चल

 उपस्थित  किया  गया  था  उसको  देखते  हुये  मुझे  कुछ  कहने  के  लिये  विवश  होना  पड़ा
 ।

 fait  नाथ पाई  :  माननीय  सदस्य  के  भाषण  से  ऐसा  प्रतीत  होता  था  जैसे  मैंने
 पर

 कारी  नौकरों  पर  प्राप्त  किया  हो  ।  मैंने  केवल  एक  उदाहरण  दिया  था
 कि

 क्या  यह  उचित

 है  कि  ऐसा  सौदा  करने  के  लिये  जिसमें  €  ०  करोड़ रुपये  की  राशि  अ्रन्तगस्त  केवल  एक  सरकारी

 नौकर  यहां  से  जर्मनी  भेजा  जाय  ।  प्रावधान  समिति  ने  भी  यही  कहा  है
 कि  Go  करोड़

 रुपये  के
 लागत  के  इस्पात  परियोजथाश्रों  का  प्रशासन  दो  चार  अधिकारियों  पर  निर्भर  उन्हें  भी

 किसी  प्रकार  का  उद्योग  सम्बन्धी  sera  नहीं  है  ।  प्राक्कलन  समिति  ने  यह  भी  सिफारिश  की  है
 कि  हमें  केवल  सैनिक  अधिकारियों  पर  निर्भर  न  रह  कर  योग्य  व्यक्तियों

 की

 करनी  चाहिये

 श्री  फ़ौरोज्ध  गांघी  :  मैं  मांग  संख्या  ८३  की  कुछ  गलतियों  की  ae  माननीय

 मंत्री  का  ध्यान  श्रावित करना  चाहता  हूं  ।
 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  निदेशालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध

 में  पृष्ठ
 २

 में  2eUG- YE  में  ३६०
 afaattcat  के

 लिये  पुनरीक्षित
 अनुमानित  व्यय

 22, EY, LOO

 मूल  सर्ग  में



 १०  ८८१  अनुदानों की  मांग  बिरह

 रु०  रखा  गया  geue-So F Maat Ht FEM में  प्राधिकारियों  की  संख्या  ३३६  दिखाई  गई  है  लेकिन  उनके  लिये

 बजट में  १८,८६,००० रु०  का  उपबन्ध  किया  गया  है  |  इसी  प्रकार  Gwe  व्यक्तियों के  संस्थापन

 के  लिये  PEUG-VE  में  १३,२४,०००  रुपये  रखे  गये  हैं  SEYE- Ko ६०  में  कर्मचारियों की  संख्या  तो

 कम  हो  कर  २२२२  रह  गई  है  लेकिन  उनके  लिये  बजट  में
 रखी

 गई  राशि  बढ़  कर  २  ८८,००० रुपये

 हो  गई  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  मुद्रण  की  गलती  तो  नहीं  है

 भ्रथ्यक्ष  महोदय
 :

 मंत्री  महोदय  इसे  ध्यान  में  रखें  उचित  समय  में  इसका  उत्तर  दे
 देवें  ।

 रेणु  चक्रवर्ती
 :

 श्री  सोमानी  ने  जिस  प्रकार  मंत्रालय  का  पक्ष  लिया

 उसे  देखना  मनोरंजक बात  थी  ।  लेकिन  उनके  अन्तिम  वाक्य  से  उनका  aaa  स्पष्ट  हो  गया  ।  वे

 चाहते  थे  कि  देश  में  sey  इस्पात  संयंत्रों  की
 स्थापना

 न  की
 जाय

 मेरे  विचार  से  उन्होंने  यह  नतीजा

 सीमेंट से  निकाला  है  ।  वस्तुतः  यदि  गैर  सरकारी क्षेत्र  में  सीमेंट  के  सम्बन्ध में  सच्ची  प्रतिद्वंदिता

 होने  लगे  प्रौढ़  सीमेंट  के  भाव  गिर  जायं  तो  सीमेंट  के  उत्पादन  की  जो  अधिकता  ज्ञात  हो  रही  है

 वह  सब  समाप्त हो  जाय  ।

 कभी  हाल  से  यह  आवाज  उठाई  जाने  लगी  है  कि  इस्पात  का  उत्पादन  भ्रावश्यकता से  alas

 हो  जायेगा  ।  यह  आवाज  बीरेन  मुकर्जी  श्री  सोमानी  इत्यादि  उठा  रहे  हैं  जो  सरकारी  क्षेत्र

 की  प्रगति  नहीं  चाहते  हैं  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  यदि  इस्पात  के  मूल्यों  को  कम  रखना  संभव  1६:21 ह

 तो  इसकी  मांग  की  हमारे  देश  में  कोई  सीमा  नहीं  रहेगी  ।  हां  उसके  उत्पादन  में  निस्संदेह

 व्ययिता करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  श्री  सोमानी  ने  कोई  रचनात्मक  सुझाव

 नहीं  दिया  है  ।  हम  सरकारी  क्षेत्र  की  भ्रालोचना  इसलिये  नहीं  करते  कि  हम  इसके  विरोधी  हैं  अपितु

 हम  चाहते  हैं  कि  उसकी  समृद्धि  हो  ।  तथापि हम  चाहते  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र  नया  सामाजिक

 दृष्टिकोण  ara  ait  मितव्ययिता से  काम  लें  ।  श्री मैं  इस  सम्बन्ध में  कुछ  सुझाव देना  चाहती  हूं  ।

 मेरा  पहला  सुझाव  यह  है
 कि

 यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मंत्रालय  है  ।  इसका  कार्य  देश  के  भावी  विकास

 से  बहुत  सम्बन्ध  रखता  है  इस  मंत्रालय  के  कार्य  की  सफलता  पर  ही  हमारे  देश  की  समृद्धि

 निसार  इसलिये  में  सरकार  से  निवेदन  करती  हूं  कि  इस  मंत्रालय  को  विच्छिन्न कर  तीन  मंत्रालय

 बना  दिये  जायें  जिससे  कार्य  after  कुशलतापूर्वक  चल  सके  ।

 aint  को  देखने  से  यह  भी  पता  चलता  है  कि  प्रशासन  कितना  महंगा  है  ।  कौर  अ्रधिकारियों

 तथा  तीसरी  प्रौर  चौथी  श्रेणी  के  तमंचा  रियों  के  वेतन  में  बहुत  ज्यादा  अन्तर  है
 ।

 इतना  अन्तर  रहना

 अनुचित है  |  एक  ही  मंत्रालय के  इन्दर  कर्मचारियों के  वेतन  में  बहुत  अन्तर  है  ।  मेरा  सुझाव यह  है
 कि

 कर्मचारियों  की  संख्या  में  बुद्धि  की  जाय  लेकिन  उनके  वेतनों  में  इतना  अन्तर  रखना  भ्रनुचित है

 मैं  यह  भी  बताना  चाहती  हूं  कि  इस्पात  के  सम्बन्ध  में  यह  चर्चा  बहुत  महत्वपूर्ण  अवसर  पर

 हो
 रही

 पहिला  कारण  यह  है
 कि

 हम  इस  समय  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच  चुके  हैं  जहां  से  हम  अपनी

 पिछली  गलतियों  श्र  अनुभवों  पर  दृष्टिपात कर  सकते  हूँ  ।  इस  सम्बन्ध  में  प्राक्कलन  समिति  का

 प्रतिवेदन  बहुत  उपयोगी  सिद्ध  हो  सकता  है  ।

 दूसरा  कारण  यह  है
 कि

 एक  शोर  हमारे  इस्पात  उद्योग  का  विकास  हो  रहा  है  दूसरी  भर

 करना

 हमारे
 सामने  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  संकट  है  हमें  बहुत  सावधानी  से  अपने  संसाधनों  का  प्रयोग

 तीसरा  कारण  यह  है  कि  हम
 पंचवर्षीय  योजना  बनाने  जा

 ९
 मुझे

 दुख
 है लला

 Tye  अप  में  ।



 ४
 ३२२  अनुदानों  की

 मांगें  ३१  १९५९

 रेणु  चक्रवर्ती ]

 कि  माननीय  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  इस  बात  का  संकेत  किया  है  कि  हम  इस  समय  राधे  रास्ते  में

 हैं  हम  नीतियों  में  परिवर्तन  नहीं  कर  सकते  मेरे  विचार  से  ऐसा  विचार  भयावह  है  ।

 हमें  तत्काल  त्रुटिपूर्ण  नीतियों  का  परिवहन  करना  चाहिये  ।

 हमारी  अघिकांश  कठिनाइयां  हमारी  दो  बुनियादी  गलतियों  के  कारण  पैदा  हुई
 ।

 पहिली

 गलती  हमारे  द्वारां  किये  गये  समझौतों  कौर  ठेकों  के  हुई  जिससे  विदेशियों ने  खूब  लाभ
 उठाया

 |  दूसरी  गलती  हमारी  यह  थी
 कि

 हम  उन  पर  बहुत  अधिक  निर्भर  रहने लगे  मुझे  पूरा

 विष् तास है है  विदेशी  कारीगरों  पर  बहुत  अधिक  निर्भर  रहना  छोड़  देंगे  तो  हम  ae  कार्य
 अधिक

 कुद्दालतापुवंक  कर  सकेंग े|

 हमें  योजना  बनाते  उसका  समन्वय  करते  स्वदेशी  कच्चे  देश  के

 टेक्नीकल  eared  इत्यादि  का  ध्यान  रखते  हुये  पुर्व  वर्तिका  निश्चित  करनी  चाहिये
 ।  वास्तव

 में

 तथ्य तो  यह  है  कि  गैर  सरकारी  कम्पनियां  यथा  क्रम  डीमग  इत्यादि  हमारे  राष्ट्र  हित  का  कभी

 विचार  नहीं  कर  सकते  हैं  इसी  कारण  भिलाई  में  काम  अधिक  अच्छी  तरह  चल  रहा  है
 ।  कारण

 यह  है  कि  वहां  सरकारी  आधार  पर  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।  प्रगति  वहां  विदेशी  विशेषज्ञों को  संख्या

 कम  नहीं  है  तथापि  यदि  सरकार  उनकी  संख्या  कम  करना  चाहे  तो  उन्हें  चले  जाने  में  कोई  आपत्ति  नहीं

 होगी  ।  वे  लोग  देसी  टेक्नीशियनों  को  काम  भी  सिखा  रहे  हैं  ate  वहीं  एक  ऐसा  संयंत्र  है  जिसमें

 शुरूआत  से  ही  भारतीय  अधिकारियों  के  प्रभार  में  काम  होने  लगा  है
 |

 इसके  विपरीत  दुर्गापुर  में  बिल्कुल  दूसरे  प्रकार  का  वातावरण  है
 ।

 प्राक्कलन  समिति
 ने

 इस  सम्बन्ध में  विस्तार  से  नहीं  है  तथापि  वहां  के  ठेके  देने  में  भी  बड़ी  गलतियां  की  गई  |

 उदाहरणार्थ  समझौते  के  भ्रनुसार  वे  केवल  संयंत्र  का  निर्माण  करेंगे  उसे  चालू  करने  के  लिये  दूसरा

 पृथक  समझौता करना  होगा  ।  इसी  प्रकार  समझौते  के  झ्रनुसार  वे  हमारे
 इंजीनियरों

 को
 टेक्नीकल

 जानकारी देने  को  बाध्य  नहीं  वहां का  वातावरण भी  ऐसा  कलुषित  है  कि
 श्रंप्रेज

 लोग  प्रभीਂ  तक

 अपने  को  वहां  का  लाट  साहब  समझते  हैं  कौर  भारतीयों  से  हीनता  का  व्यवहार  करते  |  वहां  के

 महाप्रबंधक  एक  पुराने  शाई ०  सी०  एस०  पदाधिकारी हैं  ।  लेकिन  वे  व्यवहार  कुशल  होते  हुए

 भी  दब्बू  प्रकार  के  इससे  वहां  के  adder  इंजीनियर  उन  पर  हावी  रहते  जो  भी  सदस्य वहां

 गय ेहैं  या  जिन्होंने  वहां  का  दौरा  किया  है  उन्हें  यह  बात  अच्छी  तरह  ज्ञात  वहां के  भारतीय

 इंजीनियरों  तथा  टेक्नीकल  कर्मचारियों  से  बातें  करके  ज्ञात  हो  जाता  है  कि  वहां  उनके  साथ  किस

 प्रकार  लज्जाजनक  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  वस्तुतः  हमने  विदेशी  विशेषज्ञों को
 अपने

 सर
 चढ़ा

 लिया है  ।  उदाहरणार्थ  इस्पात  परियोजनाओं  के  .  सम्बन्ध  में  भाई  सी०  सी०  हमारे  टेक्नीकल

 परामर्शदाता  हैं  |  हम  उन्हें  करोड़ों  रुपये  दे  रहे  हैं  ।  लेकिन  दुर्गापुर  की  बुनियादें  गलत  हो  गई  हैं
 ।  यदि

 उन  से  कोई  प्रश्न  पूछा  जाता  है  तो  वे  उसका  सीधा  उत्तर  नहीं  दे  सकते  हैं  बल्कि  उसे  पुनः  इसको

 के  पास  भेज  देते  हैं
 ।

 इसलिये  ऐसे  परामर्शदाता  फर्म  को  नियुक्त  करने  से  लाभ  ही  क्या  है
 ।

 वास्तविकता
 तो  यह  है  कि  हमारे  भारतीय  टेक्नीशियन  विदेशी  विशेषज्ञों  से  कहीं  अच्छे  हमें इन  सब

 बातों
 पर

 विचार  करना  चाहिये  क्योंकि  हमें  झपने  सीमित  संसाधनों  से
 श्रधिकाघिक

 लाभ  उठाना  है  |

 मुझे  ज्ञात  san  है  हिन्दुस्तान  स्टील  प्राइवेट  लिमिटेड  तीनों  इस्पात  संयंत्रों  का  पुरी  क्षमता  में  विकास

 करने  के  सम्बन्ध में  योजना  बना  रहा  था  लेकिन  इसकोन  कौर  भाई  ato  सी०  ने  ठीक  इसके

 विपरीत  परामर्श  दिया  ।
 जिसे  हिन्दुस्तान  स्टील

 के  निदेशकों  ने  स्वीकार  कर  लियां
 ।

 क्या

 राष्ट्रहित  विरोधी  बात  नहीं है  ।  इतना  ही  नहीं  अन्य  ऐसी  बातें  स्वीकार
 की

 जा  रही
 जिससे

 हम  अपने  संयंत्रों
 से  पूरा  पुरा  लाभ  नहीं  उठा  सकेंगे  उदाहरणार्थ  हम  पिघलाने  के  लिये  डुप्लेक्स
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 पद्धति  के  स्थान  पर  डेसीलिकोनाइजिंग  प्रक्रिया  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  इस  में  पिघलाने की

 दर  २०  टन प्रति  घंटा है  जब  कि  mata  मिलों  में  यह  गति
 ४०

 से  vy  टन  प्रति  घंटा  होती  है  ।

 इसी  प्रकार  दुर्गापुर  संयंत्र  में  ऊंचे  दबाव  की  मन  भट्टी  के  निर्माण  का  कार्यक्रम  शामिल  नहीं  किया

 गया
 जब  कि  sat  भट्टी से  अधिकतम  निर्माण  करने  के  लिये  इसे  आवश्यक समझा  जाता है

 हमारे  यहां  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  अयस्क  उपलब्ध  हैं  एक  farefor  संयंत्र  लगाना  श्रमिक

 ञ्  रहता  लेकिन  इसके  स्थान  पर  हमने  अ्रय॑रक  मिश्रण  सत्र  (ate  मिक्सिंग  प्लांट  )  लगा

 दिया  है  ।  जिसके  फलस्वरूप  हमें  दुर्गापुर  में  तीन  बमन  भटिठयों  के  लिये  १८  करोड़  रुपये  देने

 पड़े हैं  ।

 इन  सब  बातों  से  मेरा  तात्पर्य  यह  है  कि  हमें  विदेशी  विशेषज्ञों  पर  ही  निर्भर  नहीं  रहना  चाहिये  ।

 हस  समय  हमारी  विदशी  मद्रास  स्थिति  बहुत  खराब हूँ  हमें  चाहिये  कि  हम  भारतीय  विशेषज्ञों

 कोरिक  प्रोत्साहन दें  ।

 दूसरे  में  यह  चाहती  हूं  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  प्राइवेट  लिमिटेड  के  निदेशकों  के  ses में  इस्पात

 टक् नाला जीके के  जानकार  इंजीनियर  का  रहना  Alara  है  जिस  से  वह  टेक्नीकल  बातों के  संबंघ  में

 सलाह दे  सकें  |  भारत  सरकार  को  यह  चाहिये  कि  वह  भारतीय  परामर्शदाता  फर्म को  भी प्रोत्साहित

 हमें  ज्ञात  हुमा  है  कि  भारत  में  भी  एक  ऐसी  बरामद  दाता  फर्म  है  उसका  एक  सदस्य  टेक्नीकल

 क्लोग्रापरेशन  मिशन  का  विशेषज्ञ  हैं  तब  भला  हम  उन  से  सलाह  क्यों  नहीं  ले  सकते  हँ  ।  तब  प्रश्न  यह

 उठता  है  कि  क्या  हम  विदेशी  टेक्नीकल  विशेषज्ञों  के  बिना  भी  भ्र पना  काम  चला  सकते हू  ।  oat

 निसंदेह  हम  इस  स्थिति में  नहीं  तथापि  हमें  झपने  विदेशी  प्रशिक्षण  प्राप्त  इंजीनियरों  पर

 धिक  भरोसा  करना  चाहिये  |

 मेरा  सुझाव हू  कि  संयंत्र  के  किसी  उच्च  टेक्नीकल  पदाधिकारी  को  भी  बोलें  में  शामिल  किया

 जाय  are  हिन्दुस्तान  स्टील  प्राइवेट  लिमिटेड  का  मुख्य  कार्यालय  दिल्ली  के  स्थान पर  किसी एक  संपत्र

 के  निकट  बनाया  जाय  |  रूपांतन  संगठन पर  भी  हमें  ATCT  ध्यान  देना है  ।  हम  विदेशी

 विशेषज्ञों  से  इतने  अभिभूत हो  गये  थे  कि  हमने  उन  से  टेक्नीकल  जानकारी सीखने  के  संबंध  में  afr

 नहीं  किया  तथापि  हमें  इस  ate  ध्यान  देना  चाहिए  ।  मैं  चाहतीं  हूं  कि  रूपांकन  विभाग  का

 सर्वांगीण  विकास  किया  जाय  तथा  वह  केवल  नक्शे  बनाने  का  ही  कार्प न  कर  ATT  की  योजना

 संबंधी  स  भी  महत्वपूर्ण  का  प्रो  के  समा  भोजन  का  कार्प  न  करें
 ।

 इसका  प्रचार  एक  ऐसे  व्यक्ति को  दिया

 ama  जिस  में  धातु  संबंधीਂ  समुचित  जानकारी हो  इसे  हिन्दुस्तान स्टील  का  एक  विभाग  न  बना

 कर  स्वतंत्र  संगठन  बनाया  जाय  |  ऐसे  संगठन  की  स्थापना  का  एक  महत्वपूर्ण  कारण  यह  भी  है

 कि  हम  रांची  में  एक  एक  भारीਂ  मशीन  संयंत्र  की  स्थापना  करने  जा  रहे  हैं  ।  इस  संगठन को

 उस  ata  ar  भी  कार्य  करना  होगा  ।  हमें  चाहिये कि  यह  संगठन हिन्दुस्तान स्टील

 लिमिटेड  तथा  भारीਂ  मशीन  संयंत्र  के  संबंध  से  काम  करे  ।  श्र  चौथे  संपत्र  के  निर्माण  में  हम

 संभव  इस  संगठन तथा  भारतीय  टेक्नीकल  कर्मचारियों की  मदद  से  ही  काम  करें
 ।

 aaa  मिश्रित  घातुग्रों  श्र  औजारों के  कारखाने  को  लेती हूं  ।  इन  कारखानों  के  लिये

 हमने  विदेशी  उपक्रमों  से  परियोजनायें मांगी  हूँ  ।  इस  संबंध  में  भी  हम  विदेशी  विशेषज्ञों परे

 बहुत  भरोसा  कर  रहे  हैं  जब  भारत  में  भी  इस  ज्ञान  के  विशेषज्ञ॑  मौजूद  हूँ  हमें  विदेशियों  पर  बहुत

 अधिक  निरभर  नहीं  रहना  चाहिये  ।
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 रेणु  चक्रवर्ती

 हमने  कई  बार  यह  प्रश्न  पूछने  का  प्रयत्न किया  है  कि  भिलाई  कौर  रूरक  ला  में  अ्रथिकतम

 के  उत्पादन की  मात्रा  कितनी  ह  ।  हम  कभी  भी  इस  प्रदान  का  सीधा  उत्तर  नहीं  दिया  गया  वस्तुतः

 भिलाई का  उत्पादन  १०००  टन  प्रति दिन  तक  पहुंच गया  है  जब  कि  रूरकला का  उत्पादन  घट
 कर

 कभी  कभी  २००  टन  ही  रह  जाता है  ।  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  यह  संयंत्र  की  एक  मदीन

 की  खराबी के  कारण  हो  रहा  है  ।  निसंदेह  हमें  यह  खराबी  तत्काल  दूर  करनी  चाहिये  तथापि  इस

 का
 वास्तविक  कारण  यह  है

 कि  ५  की
 भट्टी  को  बलात्‌  समय

 से
 पूर्व  चालू  करने  का

 आदेश  दिया

 गया  जिस  से  भिलाई को  इस  क्षेत्र में  सर्वप्रथम  होने का  श्रेय न  मिले  ।  में  माननीय मंत्री  से  निवेदन

 करती हूं  कि  वे  अपनी  गलत  नीतियों  को  बदलने  में  किस
 प्रकार

 का
 संकोच

 न  करें  शौर
 यथाशीघ्र

 अपनी  नीतियों में  सुधार  करें  ।

 श्री  प्रो झा  (  झालावाड़ )  :  इस  में  कोई  सन्देह  नहीं  है
 कि

 मंत्रालय  को  कुछ
 सीमा

 तक
 सफलता

 प्राप्त  हुई  परन्तु उस  में  भी  श्र  बिक  महत्वपूर्ण बात  यह  है  कि  ore  देश  की  aia
 बड़ी  आशा

 से  इन  इस्पात  aaa  की  कौर  लगी  हैं  ।  इस्पात  संयंत्रों  के  कार्य  को  कार्यान्वित  करने के  लिय  जो

 श्रमिक  समय  लिया  गया  है  इसका  कारण  दोष  पूर्ण  आयोजन  ही  है  ।  यह  ठीक  है  कि  घर  उधर

 अनुचित  बातें हुई  हमने  लोगों  की  इच्छा के  विरुद्ध  कर  लगाया  है  ताकि  इन  कार्यों  को
 आगे

 बढ़ाया  जाये  गर्त  हमें  थोड़ा  सचेत  रहना  चाहिये  शर  फजूल  वच  नहीं  करनी  चाहिये  ।
 साथ  हीਂ

 में  इस  बात  पर  भी  जोर  दुंगा  कि  मंत्रालय  की  at  नोचना  बहुत  कड़ी  नहीं  होनी  चाहिये  मंत्रालय

 को  भी  अपने  काय  को  द्रुत  गति  से  बढ़ाना  हम  गरीबी  दूर  करने  की  समस्या  के  सम्बन्ध  में

 अघिक देर  तक  प्रतीक्षा  नहीं  कर  सकते  मुझे  देश  के  शीघ्र  औद्योगीकरण विश्वास  है

 जो  लोग  इस  दिशा  में  ara  कर  २  हे  हू  उनको  प्रोत्साहन  देना  अच्छा ही  है  ।

 जैसा  इस्पात  के  मामले  में  है  ,  प्रारम्भिक  शक्ति  का  उत्पादन  बड़ा  महत्वपूर्ण  इसका  उत्पादन

 थौर  प्रयोग  देश  की  समृद्धि  के  स्तर  का  द्योतक  इस  से  देश  क  भ्रौद्योगीकरण  के  स्तर का  भी

 पता  चलता  दूसरे  देशों  के  मु  काबल  मे  हम  प्रभी  इस  में  बहुत  पीछे हैं  ।  अब  हम  अपना  कोयला

 उत्पादन  ३८०  लाख  टन  से  ६००  टन  करने  की  चिनता  as  यह  लक्ष्य  हमने  नीय  पंचवर्षीय

 योजना में  रखा  है  ।  प्रतिवेदन  के  भ्रनुसार  इस  दिशा  में  श्र  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्र  जोर

 से  लगे  हुये हूँ

 एक  बात  का  पता  चलता  है  कि  इंधन  प्रौर  रेलवे  मंत्रालयों में  परस्पर  समन्वय  नहीं  हैं  ।

 कई  एक  बातों  से  इसका  पता  चलता है  ।  दोनों  मंत्रालयों के  मंत्री  महोदयों  को  परस्पर  मिलकर

 इसका  हल  निकालना चाहिए  ताकि  उत्पादन  बढ़ाने  के  कार्य  में  अधि  क  से  अधिक  सहयोग  से  काम  लिया

 जाये  |  इसके  साथ  ही  रेलवे  मंत्रालय  को  कामों  में  घटिया  प्रकार  के  कोयले  के  प्रयोग  की  ....

 आदत  डालनी  चाहिये  ।  इस  से  काम  चल  सकता  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  बात  की  दौर

 यथासम्भवਂ  ध्यान  देंगे  ।

 कोयले
 की  बात  करते  हुए  मैं  एक  at  बात  का  भी  ध्यान  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हम

 कोयला  मूल्य  पुनरीक्षण  समिति  के  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  कर  र  हे  हैँ  ।  इस्पात  की  हमने  सारे  देश  में  एक

 ae  कीमत  निर्धारित की  है  ।  कोयला  भी  इस्पात  की  भांति  ही  प्रौद्योगिकी  के  लिए  एक  आवश्यक

 वस्तु  ह्य  सौराष्ट्र मे  कई  एक  उद्योग  इस  कारण  बन्द  हो  गये  कि  वे  कोयले  की  इतनीਂ  ऊंची  कीमत  देने

 में  समय  नहीं
 ।

 कीमतों  के  भ्र ति रिक्त कोयला  भेजने  में  भी  बहुत  कठिनाईयां  है  ।  रेलवे  मंत्रालय को

 इस  ait
 पूरा  ध्यान  देना  चाहिये  ।  सारे ही  सारे  देश  में  शीघ्र  ही  कोयले  की  एक  रूप  कीमतें

 निर्धारित कर  दी  जानी  चाहिये  ।

 ast  में
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 शब  तेल  के  मामले  की  झोर  भ्राता  हूं  ।  इस  दिशा  में  तेल  कौर  गैस  आयोग  काम  कर

 रहा  है  ।  मेरे  विचार  में  इस  झायोग  को  स्वायत  बना  देना  इसके  ०५.  मार्ग की  कुछ

 रूकावटें  दूर  हो  जायेंगी  ae  वह  स्वतंत्रता  तीब्रता  से  भ्र पने  कायें  को
 कार्यान्वित

 कर
 सकेगा  |

 हमें  देश  के  कुछ  भागों में  जैसे  कैम्बे  में  तेल  प्राप्त हुमा  इस  क्षेत्र  में  शर  तेल
 की

 खोज  करने
 के

 प्रयत्न  जारी  रूमानिया की  सरकार  भो  इन  प्रयत्नों में  हमारी  सहायता कर  रही  है  ।
 हमें

 है  कि  हमें  देश  के  काफी  भागों  में  तेल  प्राप्त  होगा  ।  साथ ही  हमें  कस्बे  क्षेत्र  के  लोगों
 की  इच्छाओं

 का  ध्यान  रखते  हुए  वहां तेल  की  शोधनशाला  स्थापित
 करनी  इस  मामले की  समुचित

 छानबीन  area  कर  देनी  चाहिये  ।  तेल  उपलब्ध होते  ही  इस  काम को  कर  देना  चाहिए  |

 रोलिंग  मिलों  के  सम्बन्ध में  मेरा  निवेदन  है  कि  उन्हें  ्  क्षमता  के  भ्रनुसार  काम  करने
 के

 के  लिये  समुचित  कोटा  नहीं  प्राप्त  होता
 ।

 इस  मामले  की  कौर  मंत्रालय  को  सहानुभूति  से  ध्यान

 देना  चाहिये  ।  नयी  रोलिंग  मिलों  को  इस्पात  का  पर्याप्त  कोटा  उपलब्ध  होना  ताकि

 उनका  काम  चलता  रहे  ।

 प्राक्कलन  समिति  ने  जो  अपने  रचनात्मक  सुझाव  दिये  हैं  उनको  लेकर  कुछ  माननीय  सदस्यों

 ने  काफी  करा  नोचना  की  है  ।  परन्तु  प्राक्कलन  समिति  नें  किसी  मामले  में  भ्र पना  परिणाम  नहीं

 निकाला ।  उन्होंने कुछ  साक्ष्य  भी  लिये  ;  परन्तु  यह  साक्ष्य  मंत्रालय के  अ्रधिकारियों तथा  अन्य

 सम्बन्ध  लोगों  की  मौजूदगी  में  लिये  गये  ।  इससे कई  गलत  परिणाम  भी  निकाले  जा  सकते

 लोगों  को  सफाई का  शुक्रवार  भी  दिया  जाना  चाहिये  ।  फिर  भी  हमें  सभी  की

 चना  पर  बड़ी  गम्भीरता से  विचार  करना  है  कौर  इस  बात  का  ध्यान  रखना  है  कि  एक  पाई  भी

 फ़जूल  खर्च  नहों  इन  परियोजनाओं पर  हमारे  देश  का  ata  भविष्य  प्रभारी  है  ।  मझ Ve

 विश्वास है  कि  मंत्रालय  सभी  दोषों  को  दूर  करके  भ्रच्छी  भावना  से  काम  को  ले  जाने  में

 दील  रहेगा  ।

 श्री  सुधार  तीन  इस्पात  संयंत्रों  को  हमने  सरकारी  क्षेत्र  में  इस  लिये

 areca  किया  था  ताकि  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना की  नींव  डाली  जाये  ।  प्राक्कलन  समिति

 का  मत  यह  था  कि  इन  परियोजनाओं पर  जितना  खर्चें  हो  कम  से  कम  उतने  का  उत्पादन  तो  होना

 चाहिये  ।  परन्तु  भ्रवस्था  यह  है  कि  रूरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  हमनें  २१२  करोड़  रुपया  लगाया

 उसका  वार्षिक  उत्पादन  ५५  करोड़ से  अधिक नहीं  होगा  यह  अन्य  देशों प्रौढ़  गैर  सरकारी

 इस्पात  क्षेत्रो ंके  उत्पादन से  मेल  नहीं  खाता  ।  आरम्भ तो  हमने  बड़ी  meas  a  से  किया  था  परन्तु

 शीघ्र
 ही  यह  पता  चला  कि  कार्य  are  के  भ्रनुसार  नहीं हो  रहा  ।  जितना  हम  चाहते  थे  उससे

 आधा  उत्पादन  हुमा है  ।  हमें  इस  दिशा  में  सारे  प्रयत्न  लगा  कर  कार्य  पूरा  करना

 अन्यथा  परिणाम  अच्छे  नहीं  इसके  लिये  यदि  दिल्‍ली  में  बैठ  कर  पुरा  नियन्त्रण  भ्रमणा

 परामशं
 नहीं  किया  जा  तो  हिन्दुस्तान स्टील  के  मुख्यालय को  रूरकेला

 भेज  देना  चाहिये  प्राक्कलन  समिति  ने  बताया  है  कि  एक  वर्ष  की  देर  से  सरकार  को  ६८  लाख

 रुपये
 की  हानि  होती  है  ।  कुल  मिला  कर  यंह  हानि  एक  करोड़  रुपये  तक  फैल  जाती  है  ।  इसके

 अतिरिक्त  वयस्क  खरीदने के  लिये  जो  मुनाफा  देना  होता  है  वह  इससे  अ्रलग  है  ।

 एक  कौर  हम  अपने  इस्पात  उद्योग  का  विकास  करना  चाहते  हैं  दूसरी  कौर  सरकार  लौह

 अयस्क  का  जापान  को  निर्यात  कर  रही  शायद  निर्यात
 ४०

 लाख  टन  वार्षिक  है  ag  बात
 मेरी

 समझ  में  नहीं  भाई  ।  जरूरत  के  लिये  हमें  इसी  चीज  के  लिये  पुनः  किसी  देश  की  खुशामद

 करनी  पड़ेगी  ।  इस्पात  संयंत्र को  बोकारो  में  लगाने  के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति
 ने

 कहा  है  कि

 मूल  भंप्रेजी  में
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 हमें  ऐसा  न  कर  अपना  सारा  जोर  इन्हीं  तीन  संयंत्रों  को  विकसित  करने  में  लगाना  चाहिये

 इसके  सम्बन्ध में  प्रतिवेदन के  पृष्ठ  ५८  पर  जो  बातें  कही  गयी  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  सरकार  को  पूर्ण

 ७  प्राप्त कर  लेने  चाहिये  ।

 रूरकेला  के  सम्बन्ध  में  दो  समस्याथ्रों  विशेष  तौर  पर  सामने  जाती  एक  श्रम  की

 समस्या  है  और  दूसरे  वहां  के  स्थानीय  लोगों  के  पुनर्वास  की  समस्या  है  |  वहां  के  स्थानीय लोगों

 को  गैर-प्राविधिक  स्थानों  पर  भी  भर्ती  नहीं  किया  हालांकि इस  बारे में  ध्यान  रखने
 को  कहा

 गया है  |  पुनर्वास के  सम्बन्ध  में  वहां  के  प्रा दिवा सी लोगों  में  काफी  सन्तोष है

 इस  दिशा  में  झपने  कर्तव्य  का  पालन  नहीं  कर  रही  ।  इन  लोगों  को
 घर

 बाहर
 से  उठाते

 समय  जो  सरकार  ने  इनसे  वायदे  किये  थे  उनको  कार्यान्वित किया  जाना  चाहिये  ।  जिन  लोगों

 इससे  भी  खास  कर को  मुआवजा दिया  जाना  है  उन्हें  प्रभी  तक  मुआवजा  भी  नहीं  मिला  ।

 काफ़ी  परेशान  हैं  ।  जब  तक  भारत  सरकार  स्वयं  इसकी  ध्यान  न  देगी  समस्या

 हल  नहीं  उड़ीसा  सरकार  के  बस  की  बात  यह  नहीं  है  ।

 श्री  Ho  to  मेहता  :
 इस्पात  परियोजना  के  बारे  में  प्राक्कलन

 समिति  के

 वेदन पर  ही  का  सारा  विवाद  केन्द्रित  रहा  है  ।  प्राक्कलन समिति  सभा  बड़ी  महत्वपूर्ण

 समिति  है  प्र  उसके  विचारों  की  are  हमारा  ध्यान  जाना  ही  चाहिये  |  मैं  भी  इस  सम्बन्ध में

 झपने  विचार  करने  का  प्रयत्न  करूंगा  |

 एक  बात  सामान्य  तौर  पर  कही  गयी  है  कि  श्रायोजन  की  कमी  रही  परन्तु यह  काम  तो

 योजना  आयोग  का  है  इसके  साथ  एक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  प्रथम  योजना  में  कृषि  की

 are  ही  अधिक  ध्यान  गया  शौर  प्रौद्योगिक  विकास  की  दिशा  में  प्रयत्न  कुछ  कम  रहे  ।.
 योजना

 ara का  भी  यही  मत था  कि  इस्पात  संयंत्रों  को  द्वितीय  योजना  के  अन्तर्गत  ही  लिया  जाय
 |

 अब  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  इससे  अधिक  खाद्य  उत्पादन  की  कौर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये

 श्री  नौशीर मैं  नहीं  जानता  कि  दोनों  विचारों  को  सन्तुलित  किस  प्रकार  किया  जायेगा |

 wear कहते  हैं  कि  यदि  REYV—YE  में  यह  संयंत्र  लग  जाते  तो  हमें  ३२०  करोड़  रुपये की  बचत

 होती  प्रौढ़  विदेशी  विनिमय भी  बचता  मेरे  विचार  में  यह  कहना  यथार्थ  प्रतीत  नहीं  होता
 ।

 एक  शिकायत  यह  है  कि  अनुमानों  में  वृद्धि  कौर  परिवर्तन  होते  रहे  सुधार a  परिवर्तन

 करना  बुरी  बात  नहीं  कहीं  जानी  चाहिये  ।  हम  इस  मैदान में  नये  किसी  भूल

 सुधार  के  लिये  मूल  योजना  में  परिवर्तन  करने  का  तो  समूचित  स्वागत  करना  चाहिये  ।  इसी

 प्रकार  केवल  स्थानीय  क्षमता  पर  ही  आश्रित  रहना  भी  भूल  ही  होती  इन  हालात में  विदेशी

 सखियो  से  करार  करने  में  कोई  आपत्ति  दिखाई  नहीं
 देती

 ।
 यदि

 कोई  सचमुच  भूल  हो  भी  जाती

 है  तो  हमें  उसकी  जोर  उदारता  से  देखना  चाहिये  ।  मेरा  यह  विचार  है  कि  तीन  विभिन्न  संयंत्रों

 के  fad  हमनें  तीन  विभिन्न  राष्ट्रों  की  सहायता  प्राप्त  करने  में  बहुत  ही  बुद्धिमत्ता से  काम  लिया

 हमें  अपनी  भूलों  से  भी  कुछ  लाभ  उठाने  का  यत्न  करना  चाहिये  ।  यदि  किसी  ने  जानबूझ कर

 हेरफेर  किया हो  तो  उसे  उसकी  सजा  देनी  चाहिये  ।  मैं  प्राक्कलन  समिति  के  इस  सुझाव  का  समथेन

 करता  हुं  कि  विवादस्पद  मामलों  की  छानबीन  करने  के  लिये  विशेषज्ञों  की  एक  समिति
 का  निर्माण

 किया  जाना  चाहिये  ।  इसे  शीघ्र  ही  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिये  |

 खानों  खनिजों  के सम्बन्ध  भारतीय  खान ब्यूरों ने  काफी  अच्छा  काम  किया  है  ।  भारत

 के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  की  सेवायें  भी  इस  दिशा  में  उल्लेखनीय है  इस  सम्बन्ध में

 मेरा
 सुझाव  है  कि  एक  समिति  नियुक्त  की  जानी  चाहिये  जो

 कि
 खान  विभाग  के  कार्यों  sit

 भारत

 wast में
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 सरकार राज्य  सरकारों  की  खनिज  विकास  सम्बन्धी  नीति  के  मामले में  देख  भाल  करे  ।

 लौह  अयस्क  कौर  मैंगनीज  इत्यादि  की  भी  उपेक्षा
 न

 की  जाये  ।  साथ  ही  में  इस  बात  पर  भी  जोर

 दूंगा  कि  खनिज  सम्बन्धी  नियम  बनाते  समय  हमें  स्थानीय  हालातों  का  बराबर  ध्यान  रखना

 चाहिये ।

 श्री  जगन्नाथ  राव
 :

 खान  नौ  विद्युत  मंत्रालय का  जिसका  सम्बन्ध

 देश के  मूल  उद्योगों से  भारत  सरकार  में  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  इस  व्यै  के  दौरान  में  मंत्रालय

 ने  बहुत ही  महत्वपूर्ण कार्य  किये
 विश्व

 के
 किसी

 भी  देश  में  एक  साथ  तीन  लोहे  के
 कारखाने

 न  न  ह

 नहीं  बनाये गये  हूं  ।  लेकिन बचत  तथा  औद्योगीकरण की  दृष्टि  से  हमें  ऐसा  करना  इन  तीनों

 संयंत्रों के  बन  जाने  के  «ि  न  केवल हम  आत्मनिर्भर हो  जायेंगे  प्रशिक्षु  विदेशों को  निर्यात  भी

 करने  लगेंगे  भ्रौर  आयात  में  जो  विदेशी  विनियम  व्यय  होता  था  उसे  भी  बचा  सकेंगे  ।

 इन  संयंत्रों के  बारे  में  कुछ  waist उठाई  गई  सब  से  पहले  यह  कहा  गया  है  कि  यदि

 प्रथम  योजना  में  एक  इस्पात  संयंत्र बनाया  गया  होता तो  हमारे  सामने यह  कठिनाई  नहीं  art

 ग्रा जत रा  रही  किन्तु  ऐसा  करना  संभव  नहीं  था  क्योंकि  उस  समय  न  तो  हमारे पास  संसाधन

 थे  श्र
 न  विदेशी  प्राविधिक  सहायता  ही  क्योंकि वे  लोग  भी  wot  देश  के  विकास  में  संलग्न

 थ
 ~

 विशेषज्ञों की  कई  समितियां  बनाई  गईं  जिन्होंने  टैक्नीकल  पहलू  के  बारे  में  जांच  की  ।

 सरकार  तथा  योजना  आयोग  श्री  इस  निष्कर्ष पर  पहुचे  हैं  कि  इन  तीनों  संयत्रों  का  निर्माण  कार्य

 प्रारम्भ
 किया  जाये

 ।  इन  संयंत्रों
 से  पूरव  हमारे यहां  कुछ  ग़ैर  सरकारी  सार्थक  जैसे  कि

 एन्ड  स्टील  ग्राही  भी  थी  ।

 द्वितीय  योजना  में  इन  संयंत्रों  के  चालू  करने  में  सरकार  ने  भूल  की  है  ऐसा  कहा  जाता

 क्योंकि इसके  लिये  विदेशी  विनिमय  की  आवश्यकता है  ।  लेकिन  विदेशी  विनिमय  की

 कठिनाई  होते  हुये  भी  यदि  हम  देश  दा  भझ्ौद्योगीकरण  चाहते हैं  तो  हमें  लोहा  कौर  इस्पात  सरीखे

 मूल  उद्योगों
 का  विकास करना  होगा  ।

 संयंत्रों  के  मूल्य  के  प्राक्कलन  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  भी  कहा  गया  है  ।  कहा  जाता  है  कि

 इनका  मूल्य  ५६०  करोड़  रुपये  होगा  किन्तु  हम  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  विदेशों  में

 श्रमिक दर  बढ़  जाने  तथा  जहाजों  के  भाड़ा  शादी बढ़  जाने  से  उनका  मूल्य  बढ़  गया  इसके

 वहां  बस्ती  बनाने  तथा  अन्य  ट्रकें  र  की  सुविधाएं  देने  ais  में  भी  व्यय  होगा  |  इसका  यह

 श्रभिप्नाय  नहीं  कि  योजना में  कोई  कमी  है  भ्रमणा  सरकार ने  कोई  गड़बड़  की  है  ।  अतः  नाना  प्रकार

 के
 झ्राक्षेपों  से  बचने  के  लिये  ही  शुरू  में  प्रावधान  कम  रखे  गये  थे  कौर  जैसे  जैसे

 निर्माण
 कार्य

 प्रारम्भ

 gal  उनका  मूल्य  बढ़ता  गया  ।  मूल्यों  की  बढ़ती  हुई  प्रवृत्ति  को  हुये  सही  प्राक्कलन  करना

 संभव  नहीं है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  इन  इस्पात  उद्योगों  को  बिहार  कौर  उड़ीसा  के

 क्षेत्रों  में
 न  रखकर  देश  के  राय  भागों  में  भी  बनाना  चाहिये  था  यह  ठीक  है  किन्तु  इसके  लिये

 घातुशोधक कोयले  की  आवश्यकता  होती  है  प्रौढ़  वह  इसी  क्षेत्र  में  उपलब्ध  होता  है  ।  जब  हम

 इसकी  चर्चा  कर  रहे  है ँतो  साथ  ही  साथ  मैं  यह  भी  निवेदन  कर  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार  न  केवल

 इन  तीन  इकाइयों  का  विकास  करेगी  बल्कि गैर  सरकारी  क्षेत्रों  में  भी  इस  प्रकार के  उद्योगों को

 विकास  करेगी
 ।  जिससे

 कि  देश  की  श्रावश्यकताओओं  की  हो  सके  कौर  अरे-व्यवस्था में

 हो  सके  |

 मूल  wast  में
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 एक  माननीय  सदस्य  ने  मंत्रालय  पर  यह  लगाया  है  सरकार  ने  fecal  तथा  इसको

 गैर-सरकारी  हाथों  के  साथ  पक्षपात  किया  है  ।  यह  आरोप  गलत  है  क्योंकि  सरकार  ने  इन  दोनों

 सार्थों  को  इनका  विकास  करने  के  लिये  ब्याज  रहित  ऋण  दिया  है  ।  ब्याज  रहित ऋण  देना  कोई

 पक्षपात  नहीं  है  क्योंकि  यदि  सरकार  ब्याज  लेती  इनके  उपादन  का  उपभोक्ता मूल्य  बढ़

 जाता ।

 यह  कहा  गया  है  इन  संयंत्रों  में  भारतीय  विशेषज्ञों  एंव  परामर्शदाताओं  का  सहयोग  नहीं  लिया

 गया  है  ।  यह  ठीक  है  क्योंकि  जबतक  हमारे  यहां  झा वश्य  प्रविधिक  शिक्षित  व्यक्ति नहीं  होंगे  तब  तक

 हमें  विदेशी  oat  की  सेवायों  का  उपयोग  करना  पड़ेगा  किन्तु  यह  प्रसन्नता  की  बात है  कि  एक

 भारतीय  art  इस  सिलसिले में  art  बढ़ी  भविष्य  में  उसकी  सेवाशर्तों  का  सदुपयोग  कियां

 जायेगा  ।  किन्तु  कार्यक्रम  के  मध्य  में  विंमान  परामशंदाताश्रों  का  बदलना  संभव  नहीं  है
 ।  भारतीय

 इंजीनियरों  तथा  आपरेटरों  aria  को  प्रशिक्षित करने  का  प्रयत्न  किया जा  रहा  है  ॥.

 प्रशिक्षण  के  लिये  उन्हें  विदेशों  में  भी  भेजा  जा  रहा है  ।

 एक  सुझाव यह  दिया  गया  है  कि  वर्तमान  डिजाइन  समान  का  विस्तार  किया  जाये

 यह  सुझाव है  ।  इसके  लिये  एक  पुस्तकालय  तथा  प्रयोगशाला बनाने  का  विचार  है  ।

 कौर  यह  ara  है  कि  इनकी  सहायता  से  इसमें  विकास  होगा  |

 रूरकेला के  निर्माण  से  हमने पाठ  सीखा  है  भ्र  प्रत्येक  पद  पर  यह  प्रयत्न किया  जा  रहा  है

 कि  हम  कम  से  कम  धन  व्यय  करें  तथा  अधिक से  अधिक  उससे  लाभ  उठायें  ।  किसी  का  यह

 कहना  कि  इन संयंत्रों में  धन  का  दुरुपयोग  हो  रहा  ठीक  नहीं  है

 श्री  गजराज fag  :  इसमें  मिनिस्टर महोदय  के  बोलने  की  जरूरत  तो  मालूम

 नहीं  होती  क्योंकि  श्री  जगन्नाथ  राव  उनका  काम  पुरा  कर  चुके  हैं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सिद्ध  एक  ही  तरफ  से  पथराव  होता  रहे  ?

 थी  ब्रज राज  उपाध्यक्ष  कोयला  कौर  इस्पात  तीनों  ही  चीजें  ऐसी  हैं  जो

 कि  देश के  श्रौद्यौगीकरण  ही  नहीं  बल्कि  नई  सभ्यता  के  निर्माण  के  लिये  भी  झ्रावश्यक हैं  ।  स्टील के

 संबंध  में  सदन  में  बहुत  चर्चा  हो  चुकी है  ।  इसलिये मै  तेल  के  संबंध  में  कुछ  कहना  चाहता हूं  ।  भारत

 में  हम  oat  तक  सिंह  ५  मिलियन  टन  तेल  ही  पैदा  करते  हैं  जब  कि  दुनियां  में  €  ००  मिलियन टन

 तेल  पैदा  होता  प्यार  हम  देखें  तो  हमारा  तेल  दुनियां  के  तेल  का  सिर्फ
 *  ०  ५  परसेंट ही  होता  जबकि

 हमारी  ग्रा बादी  दुनियां की  झ्राबादी  की  १/७  हम  इस  हिसाब  से  देखें  तो  हम  कितनी  ही

 कोशिश  करते  रहें  हमारा  देश  उस  उत्थान  को  प्राप्त  नहीं  हो  सकता  जिसको  हम  चाहते हैँ  ।  यू  ०  एस०

 कम  एक  व्यक्ति पर  ६००  इम्पीरियल  गैलन  तेल  खर्चे  होता  कनाडा  में  Yoo  इम्पीरियल गैलन  तेल

 प्रति  व्यक्ति  पर  खच  होता  इंग्लैंड  में  प्रति  व्यक्ति  पर  १५०  इम्पीरियल गैलन  तेल  खच  होता

 फ़रास  में  प्रति  व्यक्ति  ११०  इम्पीरियल  गैलन  तेल  खर्चे  होता  लेकिन  हिन्दुस्तान  में  प्रति  व्यक्ति

 पर  ३  गैलन  से  कम  खर्चे  होता  इससे  पता  लगता हूं  कि  हालांकि  ०५  खर्च  का  बहुत  बड़ा  हिस्सा

 हम  बाहर से  मंगाते  हैं  लेकिन  तेल  के  बारे  में  जितनी  चिन्ता  हमें  होनी  चाहिये  उतनी  चिन्ता  हमें

 होती  नहीं
 ।

 इस  पर  बहुत  विचार  करने  की  जरूरत  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  भारत  सरकार  के

 इंजन  मंत्रालय  की  से  कुछ  काय  किया  जा  रहा  है  जिसमें  तेल  के  शोध  का  काम  शामिल  ष्ह्  तेल

 ण
 की  जांच  पड़ताल  का  काम  शामिल  और  इस स  प्राच्य

 की
 जा  सकती  है  कि  भविष्य  में  हम  कुद

 ee

 fas  aust  में
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 तिल  प्राप्त कर  सकेंगे  ।  लेकिन  जिस  ढंग  से  उसे  किया  जाना  में  महसूस  करता  हुं  कि  उस  ढंग

 से  उसे  किया  नहीं जा  रहा  देश  के  तेल  के  थोक  देश  में  तेल  तेल  के  बाहर  से

 तेल  के  शोधने  शौर  तेल  के  इन  सब  कामों में  थोक  व्यापार  करीब  २००  करोड़  रुपय

 का  होता  है  ।  हम  यह  जान  कर  पश्चिम  होता  कि  इस  २००  करोड़  रु०  का  सारे  का  सारा  व्यापार

 y  facet  कम्पनियों  के  हाथ  में  जिसमें  से  तीन  विदेशी  कम्पनियां  एक भ्रंग्रेजी  विदेशी  कम्पनी  की

 बेटी  हैं  ara  विदेशी  कम्पनियां  भ्रम रिकी  कम्पनियां  प्रभी  हमने  इंडिया  लिमिटेड

 में  ३३  १/३  परसेंट  सवार  लेकर  कुछ  प्रयत्न  करना शुरू  किया  लेकिन  मुझे  ऐसा  लगता  है

 कि इस  २००  करोड़  रु०  का  कुल  व्यापार  क्यों  हिन्दुस्तान  प्यार  हाथ  में  नहीं  ले  सकता  राष्ट्रीय

 व्यापार  में  क्यों  नहीं  ले  सकता  है  इस  पर  बहुत  सोचने  की  जरूरत  है  |  इस  पर

 विचार करते  हुये  मैं  मिनिस्टर  महोदय  से  एक  प्रश्न  करना  चाहता  हूं  ।  जब  वे  जवाब  दें  तो  बतलाये

 कि  इन  कम्पनियों  में  यानी  बरमा  झेल  कम्पनी  ale  स्टैंडों  द... वकुप्रम  कम्पनी  कौर  जो  दूसरी  विदेशी

 तेल  की  जिनका  मैंने  जिक्र  उनमें  कितने  ऐसे  लोग  मेरा  अभिप्राय  उनके  ऊंची

 तन्ख्वाह पाने  भत्ता  पाने  वाले  अफसरों से  जिनका  सीधा  संबंध  कि  गवर्नेमेंट अप  इंडिया

 के  नीति  बनाने  वाले  अफसरों  से  जो  नातेदार या  रिश्तेदार  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि

 चूंकि  हमारे  यहां  की  कम्पनियों  के  भ्रमर  काम  करने  वाले  के  बहुत  से
 नजदीकी

 लोग

 मेंट  am  इंडिया में  इसलिये  वे  कभी  इस  बात  को  सोच  नहीं  सकते कि  इन  कम्पनियों से  इस

 काम  को  ले  लिया  जाय  ।  हो  सकता है  कि  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  यह  जवाब  दिया  जाय  कि  इन

 कम्पनियों  को  लेने  के  लिये  हमारे  पास  धन  की व्यवस्था  नहीं  पूंजी की  व्यवस्था नहीं  इसलिये

 हम  इन  कम्पनियों  को  नहीं  ले  सकते  ।  जब  तक  हम  भ्र पने  देश  में  इतनी  पूंजी  का  निर्माण न  कर  सकें

 जितने  में  कि  हम  इन  कम्पनियों  को  ले  सकें  ate  दूसरी  चीजों  का  विकास  भी  कर  सकें  तब  तक  हम

 इन  कम्पनियों का  राष्ट्रीयकरण करें  या  इनका  कंट्रोल हाथ  में  ले  यह  मुनासिब नहीं  होगा

 लेकिन  मैं  यहां  पर  यह  कह  देना  चाहता  हूं  कि  कोई  झावइ्यकता  नहीं  है  कि  हम  हमेशा  के  लिये  जो

 व्यवस्था यें  हम  चुके  हैं  उन्हीं  पर  चलते  रहें  |  अब  समय  गया  है  जब  हमें  अपने  अ्रौद्यीगीकरण चन

 के  प्रस्ताव  पर  पुनर्विचार करना  होगा  ।  हमें  सोचना  पड़ेगा कि  किसी  प्रकार  के  परिवर्तन की  उसमु

 आवश्यकता  है  या  नहीं  |  इंडस्ट्रियल  पालिसी  के  रेजोल्यूशन  में  ही  यदि  हमें  अपने  संविधान  म

 भी
 कोई  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  पड़े

 तो
 उसे  हमें  करना  चाहिये  ate  यह  करना  चाहिये कि

 देश  में  यदि  किसी  की
 पूंजी  लगी  हुई  है  तो  राष्ट्रीय  हित  में  हम  उसे  बिना  मुआवजा  दिये  हुजरे ले  सकें  ।

 लाज  करना  चाहता  हूं  कि  तेल  का  २००  करोड़  रु०  का  थोक  व्यापार  विदेशी  कम्पनियों  ने  अपने

 हाथ  में  ले  रक्खा  यदि  हमें  उसे  राजकीय  हा  में  लेना  है  कौर  यदि  उसके  हिसाब  से  हमारे  पास  पूंजी

 की  व्यवस्था नहीं  तो  हमको  aaa  संविधान  में  परिवर्तन  करके  इसको  ७  हाथ  में  ले  लेना  चाहिये

 वरना  कोई  ऐसा  झरा  सकता  है  जब  कि  हमारा  वैदेशिक  नीति  इन  तेल  कम्पनियों  के  देशों की

 पसन्द गी की  न  ब्रिटेन  झर  अमरीका  की  पसन्द गी  की  न  रहे  प्रौढ़  लड़ाई  छिड़  उस  समय

 हमारे  देश  की  सारी  की  सारी  जो  व्यवस्था  खास  तौर  पर  जो  हमारी  सुरक्षा  व्यवस्था

 वह  खत्म  की  जा  सकती  है  क्योंकि  जो  तेल  हम  करते  हैं  उसका  व्यापार  इन  विदेशी  कम्पनियों

 के  हाथ  में  मैं
 सरकार

 को
 चेतावनी

 देना  चाहूंगा इस
 संबंध  में  कि  हमें  बहुत  ही  चिन्तित

 होने  की  जरूरत  न  सिफ॑  इस संबंध  में  कि  हम  भरने  देश  में  तेल  की  खोज  प्रारम्भ  तेल  की

 दोष  प्रारम्भ  करें  बल्कि इस  संबंध  में  भी  कि  जो  हमारे  तेल  का  वितरण  होता  है  वह  भी  इन

 कम्पनियों के  हाथ  में  है  प्रौढ़  हम  उसे  अपने  हाथ  में  क्यों  नहीं ले  सकते  ।  में  तराशा  करता  हूं  कि  इस

 संबंध  में  जल्दी  करते  की  कोशिश  को  जायेगा  और  यह  विचार  किया  arta  कि  हम  कौन  से  ऐसे

 कदम  उठा  सकते  हूँ  जि  से  कि  गूंजो  देकर  या  बिना  tat  दिये  हु  हम  इन  विदेशो  कम्पनियों को

 पने हाथ  में  ले  प्रौढ़  खास  कर  जो  तेल का  वितरण है  उसमें कोई  दिक्कत  aaa
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 बड़ी  बड़ी  बातें  की  जाती  हैं  ।  कहा  जाता है  कि  हमारे  यहां  विशेषज्ञों की  कमी  टेक्निकल

 एक्सपर्ट स  की  कमी  हम  टेकनालाजी  नहीं  जानते  चाहे  इस्पात  की  टेकनालाजी  चाहे तेल  की

 टेक्नालाजी  चाहे  खान  की  टेकनालाजी  हम  किसी  तरह की  टेक ताला जी  नहीं  जानते  हैं  ।

 कल से  इस  सदन  में  चर्चा  हो  रही  है  इस  मंत्रालय की  मांगों  पर  ।  उसमें  बार  बार  यह  बात  कही  जाती

 है  कि  चूंकि  हमको  विशेषज्ञ  विदेशों  से  लाने  होते  हैं  इसलिये  इन  काम  में  देरी  हो  जाती  है  ।  मैं  कहना

 चाहता हूं  कि  यह  एक  बहुत  पुरानी  दलील  क्या यह  हम  जानते  नहीं  हैं  कि  यदि  एक  बच्चे  के

 लिये  यह  कहा  जाय  कि  जब  तक  वह  तैरना नहीं  सीख  जाता  तब  तक  हम  उसे  पानी  में  नहीं  छोड़

 तब  तक  वह  कभी  तैरना  सीख  नहीं  सकता ।  हमारे  यहां  विदेशियों की  से  हमेशा

 यह  दलील दी  जाती थी  कि  हिन्दुस्तानियों  को  aaa  नहीं  है  कि  वह  अरपना  शासन  चला  सरक

 राज
 भी  यही  दलील

 दी
 जाती

 है  कि
 चूंकि  हमारे  पास  स  नहीं  हैं

 इसलिये
 हम  इन

 चीजों
 को

 चला  नहीं सकते  चाहे  कोयले  की  टेक्नालाजी  चाहे  तेल  चाहे  स्टील  की  ।  में  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  यदि  हम  इन  टेकनालोजी  के  विशेषज्ञों  को  लेकर  ही  इन  कामों  को  करते  रहेंगे तो  हम

 कभी  भी  इस  मामले  में  प्रात्मनिभर  नहीं  हो  सकते  |  इसलिये  जहां  तक  विशेषज्ञों  के  प्रशिक्षित  होनें

 का  सवाल  जाता  है  हम  इस  बात  की  कोशिश  करें  कि  विदेशों  में  जा  हमारे  लोग  शिक्षा  प्राप्त  करे

 लेकिन  अपने  देश  में  जहां  तक  इन  कामों के  लिये  विदेशी  विशेषज्ञों  की  सेवायें  लेने  का  उठता  है
 भविष्य

 के  लिये  हमें  निचय  करना  चाहिये कि  किसी  भी  ऐसे  महत्वपूर्ण  काम  में  चाहे  वह  स्टील  का

 निर्माण  चाहे तेल  की  खोज  था  तेल  की  शोध  या  खानों  के  संबंध  में  हम  किसी  भी  विदेशी  को

 एक्सपेंस  की  हैसियत से  नहीं  रक्खेंगे ।  यह  तो  तेल  के  काम  के  बारे  में  एक  छोटी  सी  बात  कहीं  |

 इसके  साथ  साथ  तेल  की  जो  कीमत  है  उस  के  संबंध  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 अभी  २०

 Reus  को  तेल  उद्योग  को  १०  करोड़ रु०  की  राहत दी  लेकिन  उससे  उपभोक्ता को  क्या

 लाभ  इसको  देखने  की  श्रावश्यकता है  ।  राज  विदेशों  से  ११०  करोड़  रुपये  का  तेल

 होता  राज  जनता  को  इस  बात  कौ  साफ  तौर  से  बताने  की  जरूरत  है  कि  इन  कम्पनियों  को  इससे

 कितना  मुनाफा  मिल  जाता  उस  मनाने  को  कायम  रखने  की  जरूरत  है  तो  हम  उसको

 कायम  रख  सकते  हैं  लेकिन  यदि  उसको  कायम  रखने  की  जरूरत  नहीं  है  हमको  सोचना  चाहिये  कि

 हम  उसे  कसे  कम  कर  सकते  हैं  ।  ऐसे  ऐसे  मसलों में  जिन  में  एक  एक  साल  में  wea  रुपयों  का  मुनाफा

 कमा  लिया जाता
 उनको

 इस  तरह से  टालते  रहना  कि  टैरिफ  कमिशन  wit  ae
 रिपोर्ट

 नहीं दे  सका  है  कौर  जब  वह  जाय  तो  फिर  कहा  जाय  कि  उस  पर  बहुत  गम्भीरतापूर्वक विचार

 हो  रहा  प्रौढ़  वह  विचार  चार  महीने  तक  चलता  रहे  जिसमें  कि  करोड़ों  रुपया  बाहर  चला

 जाया  करता  यह  उचित नहीं  है  ।  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  जहां  तक  तेल  की  कीमत  को  कम  करने
 कां

 सवाल  उसे
 बिना  किसी  दिक्कत  के  कम  किया  जा  सकता  है  ।  इसका  निर्णय  जल्दी  ही  कया  जाना

 चाहिये  ताकि  सारे  देश  के  रहने  वालों  देश  के  उपभोक्ताओं  को  खास  तौर  पर  राहत  दी  जा  सके
 |

 झ्र भी
 तक  जो  १०  करोड़  रु०  की  राहत  तेल  कम्पनियों  को  A  गई  उस  के  जरिये  उपभोक्ताओं  को

 कोई  राहत  नहीं  दी  सरकार ने  ही  दूसरे  तरीकों  से  उसे  फिर  ले  लिया  मैं  मानता  हूं  कि

 हिन्दुस्तान  एक  पिछड़ा  शुभ्रा देश  date  सरकार  को  देश  के  विकास  के  लिये  पैसे  की  बहुत  जरूरत

 है
 और  १०

 करोड़  रु०  उस  ने  ले  लिया  तो  कोई  बात  नहीं  ।  लेकिन  भविष्य  में  जो  राहत  दी  जायेगी

 तो
 मैं

 .  आशा  करता  हूं  कि  वह  उपभोक्ताओं  को  देने  की  कोशिका  की  जायेगी  ।  हम  को  राजहंस यहं

 देखना  है  कि  आखिर  उपभोक्ताओं में  राज  इस  तरह  सामर्थ्य भी  है  या  नहीं  कि  वह

 राज  के  जमाने
 में  इन  चीजों  को  खरीद  जरगर  वे  नहीं  खरीद  सकते  तो  यह  कोशिश

 जानी  चाहियें  कि  उन  को  कम  कीमत  पर  चीजों  को  दिया  जाय  ।  जितनी  कम  कीमत  पर  चीजों
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 को  दिया  जा  सके  उतनी  पर  देना  चाहिये
 ।

 मैं  राशि  करता  हूं  कि  तेल की  कीमत  के
 बारे

 में  जब

 सरकार की  हिस्सेदारी  है  at  उसमें ऐसा  निर्णय  किया  जायेगा  ताकि  तेल  के  उपभोक्ताओं को

 ज्यादा राहत  मिल  सके  ।

 इसके  साथ  ही  कोयले  का  भी  wet  उठता  कोयले के  संबंध  में  भी  एक  बहुत  ही  प्राइवेट

 की  बांत  है  कि  हम  कोशिश  तो  कर  रहे  हैं  उसे  राजकीय  क्षेत्र में  लाने  लेकिन  जो  लोग  प्राइवेट

 क्षेत्र  में  हैं  वह  इस  नीति  पर  किस  तरह  चल  रहे  इसमें  कितना  मुनाफा  उनके  द्वारा  कमाया  जा  रहा

 हमें  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  की  भोर  से  इस  तरफ  ध्यान  देने की  कोई  चिन्ता नहीं  है  ।

 यह  हमारा  इंडस्ट्रीज  पालिसी  रेजोल्यूशन  बारबार  बीच  में  झटका  दिया  जाता  है  क्योंकि

 हमने  मिकिस्ड  इकोनामी  मानी हुई  मिश्रित  oer  व्यवस्था  की  हमारी  घोषणा  है  अर्थात्‌
 मिश्रित

 व्यवस्था  हम  इस  देना  में  चलायेंगे  और  इसलिये  जहां  पर  भी  कोई  प्राइवेट  इंडस्ट्रीज  चल  रही  हैं

 उन्हें  छेड़ना  नहीं  चाहते  |  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  यदि  मिकिस्ड  एकोनामी  मिश्रित  अर्थ

 व्यवस्था  का  यह  प्रथ है  कि  लोग  aa  तक  शोषण  करते  WE  उन्हें  शोषण  करते  रहने के  लिये  एक

 सां  लिख  दिया  जायेंगी  तो  मैं  चाहुंगा  कि  ऐसी  मिश्रित  अर्थ  व्यवस्था  के  बारे  में  जितनी  जल्दी

 पुनर्विचार  करके  उसे  खत्म  करने  का  विचार  कर  लिया  अच्छा  होगा ।

 कोल के  संबंध  में  मुझे  यह  निवेदन  करना  है  कि  इस  काम  में  जो  हमारे  प्राइवेट  उद्योगपति  लगे

 हुये  हैं  उनकी  कोशिश  यह  रहती  है  कि  उनकी  खानों  का  कोयला उठ  जाय  झ्र  वह

 कोयला
 जो  उनकी एक  मोनोपली  भ्र था तस  निहित  स्वार्थ  लगे  हुये  हैं उनको  कोयला  पहुंचाने  की

 इस

 तरह से  कोशिश  करते  हैं  कि  दूसरे  जो  छोटे छोटे  आदमी  इस  में  लगे  होते हैं  वे  बगैर  कोयले

 के  भले  मर  जाये ं।

 शब  हमारे  यहां  के  जो  कोल  कंट्रोलर  हैं  कौर  जिन  पर  कि  कोयला  डिस्ट्रीब्यूटर  करने की

 दारी  उन्होंने कोल  के  डिस्ट्रिब्यूशन  के
 लिये  ब्लौक  रेट  का  सिस्टम  रक्खा  हुमा है  जिसके  कि

 मुताबिक  ७०  ७५  गाड़ियां या  पूरी  कोयले की  मालगाड़ी  जो  दी  जायेगी  वह  किन्हीं  खास

 खास  उद्योग  में  लगे
 लोगों

 को  दी  जायेंगी at  इस  sate  रेट  डिस्ट्रिब्यूशन  का  नतीजा  यह  होता

 है  कि
 जो

 छोटे  छोटे  कोयले
 के

 उद्योग  हैं  उनको  कोयला  नहीं  मिल  पाता
 ।

 इस  मोनोपली का  नतीजा

 यह  हो  रहा  है  कि  उनकी
 खान

 उधर  है  ae  इधर  उनका  उद्योग  चल  रहा  है  शौर  सरकार  से  मिल
 कर  ब्लॉक  रेट  सिस्टम

 की  बिना
 पर

 पुरी  गाड़ी  कोयले  की  उनको  दे  दी  जाती  है  ।  अब  इसके दो

 नतीजे  निकलते  छोटी  खान  वालों  का  कोयला  उठ  नहीं  पाता  है  और  जो  छोटे  उद्योग  वाले  हूँ
 उनको  कोयला मिल  नहीं  पाता  है ग्रौर इस तरीके इस  तरीके  से  दोनों  को  नुकसान होता  मैं  निवेदन  करूंगा

 कि  सरकार  को  इस  मोनोपली  को  खत्म  करने  के  लिये  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिये  शर  सरकार

 को  यह  देखना
 चाहिये  कि  कहीं  हमारी  इस  नीति  की  वजह  से  जो  हमारा  मुख्य  भ्रौद्योगीकरण का

 ्य  है  उसको  तो  कोई  हानि  नहीं  पहुंच  रही  है  ।  जैसे  मैंने  ५  बतलाया  इस  ब्लौक  रेट
 सिस्टम  at  वजह से  छोटे  उद्योगों

 को
 नुकसान  पहुंचता है  ak  छोटी  खानों  के

 मालिकों  का

 कोयला उठ  नहीं  पाता  है
 |

 इसके  लिये  कह  दिया  जाता  है  कि  हमें  स्पीड  से  ले  जाने  की  जरूरत  है  प्रौढ़

 हमने  १०  गाड़ियां एक  स्टेशन  के  लिये  कौर  १०  गाड़ियां  कोयले  की  दूसरे  स्टेशन  के  लिये  कर

 दांतो
 वहू  स्पीड  से  नहीं  पहुंच  पायेगा  ate  इस  तेजी  के  लिये  ही  हम  यह  ब्लॉक  सिस्टम  लागू  किये

 हुये  हैं  ।  में कहना  चाहूंगा  कि  इस  पर  जरा  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  कि  क्या  उसके

 पीछे  यह  भावना  नहीं  है
 कि

 कुछ  निहित  स्वार्थों  को  जो  कि  इस  उद्योग  में  लगे  हुये  हैं  कौर

 झिझक
 पनपाने  के  लिये

 ak
 उनको  ज्यादा  से

 ज्यादा  मुनाफा  दिलवाने के  लिये  इस  चीज  ate

 सिस्टम  को  लाग  किया  गया  है  ।
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 ord  में  चूंकि  रखने  घंटी  बजा दी  है  इसलिये मैं  सिफ॑  बहुत  संक्षेप  में  स्टील के  बारें

 में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 स्टील  के  बारे  में  सदन  में  बहुत  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  मैं  सरकार  से  कहूंगा  कि

 उसके  संबंध  में  जो  ऐस्टिमेट्स  कमेटी  रिपोर्टे  उसको  बहुत  ही  गम्भीरतापूर्वक लेने  की
 जरूरत  है  ।

 यहां  पर  कई  माननीय  सदस्यों  ने  चर्चा  की  कि  सन्‌  १९४४  में  इन  स्टील  प्लाट्स के  प्रोजेक्ट्स

 को
 हम  उसी  तरह  लागू  नहीं  कर  सकते  थे  जैसे  कि  सन्‌  १९११  में  महात्मा  गांधी  हिन्दुस्तान

 में  कोई  सत्याग्रह  ग्रां दोलन  नहीं  छेड़  सकते  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  स्टील  प्लांट्स  को  सन्‌  ५४  में

 लागू
 न

 करने  का  उसका  मुकाबिला  महात्मा  गांधी  सन  PERs  में  हिन्दुस्तान  में  अ्रतहयोग

 नहीं छेड़  सकते  उससे  मुकाबिला करना  उचित  नहीं  इस  पर  बहुत  ही  गम्भीरता

 से  विचार  करने  की  जरूरत  है  ।  ऐस्टिमेट्स  कमेटी  ने  स्टील  प्लांट्स  के  बारे  में  चर्चा  की  है  कि  हम

 करोड़ों  रुपये
 बचा

 सकते
 थे  कौर  हम  देश  का  औद्योगीकरण  बहुत  बढ़ा  सकते  थे

 ।  जो
 हो  गया

 चह तो  हो  गया  लेकिन  कम से  कम  आगे  के  लिये  जरूर  उससे  सबक  लेना  मिनिस्टर

 महोदय  ने  कल  अपने  भाषण  में  यह  कहा  था  कि  हम  art  सीखने  की  कोशिका  करेंगे  लेकिन  जिस  गति

 से  चला
 जा  रहा  है  उससे  तो  ऐसा  मालूम  पड़ता  है  कि  आगे  भी  सीखने  कौर  सबक  लेने की  कोशिश

 नहीं की  जा  ९ही  जो  गलतियां  हमसे  हो  गई  हैं  उनके  लिये  सफाई  पेश  कर  देने  से  ही  खाली  काम

 वाला  नहीं  है  बल्कि  चरागे  के  लिये  हमें  सबक  ग्रहण  करना  चाहिये  aa  किसी  एक  प्लांट  में

 तो  हमारे  हिन्दुस्तानी लोगों  को  विशेष  शिक्षा  दी  जा  सकती  है  लेकिन  दूसरे  प्लांट  में  शिक्षा  देने  की

 कोई  व्यवस्था  नहीं  मैँ  कहना  चाहूंगा  कि  इस  तरह  का  कोई  कंट्रैक्ट  करना  यह  हमारे  देश
 तिष्ठा

 के  aaa  नहीं  कौर  यह  उसका  श्रपमान  है  ।  इस  तरह  से  जरगर  हम  स्टील  प्लांट  बनाते  हैं
 तो

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यह  हमारे  देश  को  आगे  बढ़ाने  में  समे  नहीं  हो  सकेंगे  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन

 है  कि  जहां तक  यह  स्टील  प्लांट्स  का  सवाल  जाता  है  उसके  संबंध  में  ऐस्टिमेट्स  कमेटी  की
 जो

 है  उस  पर  बहुत  गम्भीरता  से  विचार  करने  की
 जरूरत  (९  सिर्फ  यह  कह  देने  भर  से

 काम

 we  चलेगा  कि  जो  गलतियां हो  गई  हैं  वे  आगे  सुधारी  जा  सकती  इससे  काम  नहीं  चलेगा
 |

 में  अन्त  में  एक  नीति  संबंधी  बात  कह  कर  समाप्त  करूंगा .  .  .

 उपाध्यक्ष महोदय  :  एक  भ्रान्ति  बात  श्राप  पहले  भी  कह  चुकें  हैं
 ।

 थी  ब्रज राज  fag
 :

 बस  केवल  ara  मिनिट  में  मैँ
 समाप्त

 कर  दूँगा |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  जल्दी खत्म  कीजिये  |

 eft  ब्रज राज  मेरा  निवेदन है  कि  ईंधन  कौर  खान  यह
 तीन

 अत्यन्त  उपयोगी

 शौर  महत्वपूर्ण  आइटम्स  हैं  और  सरकार  को  इसके  लिये  सोचना  चाहिये
 कि

 हम  व्  संविधान

 में  परिवर्तन  करके  फिर.देखें कि  उनका  हम  किस  तरीके  से  राष्ट्रीयकरण कर  सकते  हैं  सनौर किस  तरह

 से  देश  को  उन्नति  के  मार्ग  पर  आगे  ले  जा  सकते
 as

 भी  खानों  में  सिफ  ५  परसेंट की  रायल्टी

 ली  जा  रही  हैन्नौर  यह  ५  परसेंट  की  रायल्टी  पिछले  ५०  साल  से  चली  भरा  रही  है  जब  कि  इस

 रायल्टी  को  १०,  १५  या  २५  परसेंट  तक  किया  जा
 सकता

 था  उस  में  नुकसान  होने  की  कोई

 ara  नहीं  लेकिन
 इस  काम  में  हम  कुछ  व्यक्तिगत

 लोगों
 का

 फायदा  करने  की
 बात  सोचते  हूँ  जो

 fa  ठीक  नहीं है  मैं  तराशा  करता  हं  कि  इस  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  किया  जायेंगी  ।
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 fara कौर  तेल  मंत्री  ०  दो  :  मेरे  वरिष्ठ  साथी  अपनें  उद्घाटन  भाषण

 में  बहुत  कुछ  कह  चुके  हैं  मुझे कुछ  ates  नहीं  कहना  मैं  संक्षेप  में  ही  इस  मंत्रालय के

 काय arc  इसकी  नीति  के  संबंध  में  अपने  विचार  व्यक्त  करूंगा  |

 भारत के  भूतत्वीय  विभाग  तथा  भारतीय  खदान  ब्यूरो  ने  इस  क्षेत्र  में  काफी  विकास  किया

 aa  भ्रमरी  विकास के  लिये  भी  हमने  प्रस्ताव  रखे  हमें  या  तो  सरकारी  क्षेत्रों  से  अथवा

 गैर-सरकारी  क्षेत्रों  से  खनिज  पदार्थों  का  उत्पादन  करना  है  ताकि  उनको  बाजार में  बेचा  जा

 और  खनिज  wae  या  तो  निर्यात  किया  जा  सकता  है  अथवा  बाजार  में  बेचा  जा  सकता  है  झ्रथवा

 देश  में  उसे  तैयार  किया  जा  सकता  है
 ।

 खनिज  पदार्थों
 को  उत्पन्न

 करने  तथा  उन्हें जमा  करके  रखने

 में  तो  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  भूतत्वीय  विभाग  द्वारा  मानचित्र  बनाने से  लेकर उसके  निर्यात

 करने तक  सारे  कार्यक्रम  को  एक  संयुक्त  कार्येक्रम  एक  व्यवस्था  के  रूप  में  समझना  होगा  |

 यदि  हम  यह  देखते  हैं  कि  कुल  उत्पादन  का  कुछ  भाग  हम  बेच  नहीं  सकते  तो  इस  सारे  कार्य  में  रुपया

 फंसाना  होगा  ।  खनिज  पदार्थों  के  उत्पादन  तथा  उनके  बेचने के  बारे  में  हम  एक  कार्यक्रम

 बना  लेते  हैं  शौर  भारतीय  भूतत्वीय  विभाग  तथा  भारतीय  खदान  ब्यूरो  द्वारा  सर्वेक्षण कराने  पर

 धन  व्यय  नहीं  करते  ।  काफी  मात्रा  में  हम  खनिक  भ्रयस्क  प्राप्त  कर  सकते  हमने

 काफी  मात्रा में  अयस्क  प्राप्त भी  किया  है  ।  यह  हमारे  लक्ष्य  के  लिये  wears  ।  यह  कई  दादियों

 TH  चल  THAT  हैं परौ  कुछ  मामलों  में  तो  यह  शताब्दियों तक  चल  सकता  है  ।  इन  सब  कार्यक्रमों

 में  हमने  काफी  धन  लगाया  है  ।  धीरे  धीरे  हमारा  यह  मालूम  करने  का  भी  कार्यक्रम है  कि  हमारे

 खनिक  संसाधन क्या  हैं  ।  भ्रान्ति  वित्तीय  तथा प्रशासकीय  स्वीकृति के  लिये  हमारे

 ऋम  सभा  में  रखे  जाते  हैं  ।

 एक  कठिनाई कौर  भी  है  ।  भूतकाल  की  अपेक्षा  हम  अधिक  मात्रा  में  वयस्क  का  उत्पादन  करने

 लगे हू  ।  इसे  बन्दरगाह  तक  भेजना  थ  जहाजों  म  इसका  लदान  करना  है  ।  इस  क्षेत्र  में  भी

 हमारे  साधन  सीमित  हैँ  |  चाहे  वह  रेल  सड़क  श्रथवा  बन्दरगाह  संबंधी  सुविधाएं  हों  हम  सरकार

 के  भ्रमण  विभागों  की  क्षमता  को  देखते  हुये  कि  क्या  वे  हमारे  उत्पादन  को  बेच  सकते  हैं  उसकी

 निकासी  कर  सकते  हैं  हम  कार्यक्रम  बनाते यह  भी  ध्यान  में  रखने  की  प्रा वश्य कता है

 कि  art  सारे  fara में  खनिक  वयस्क की  मांग कम  है  ।  इसके  कई  कारण  बहु  हो  सकता  है  कि

 विदेशों  के  पास  mae  खरीदने  की  क्षमता  न  हो  ।  भ्रमणा  अयस्क  क्रय  न  करने  की  उन्होंने  नीति

 बनाली हो  ।  इस  विकट  स्थिति  को  देखते  हय  हमें  र  उत्पादन  का  कार्यक्रम  बनाना  चाहिये

 कौर  जब  हमारे  पास  विदेशी  विनिमय  की  कमी  प्राविधिक  व्यक्तियों  का  प्रभाव  हो  तो  ऐसी  स्थिति

 में  हमें इस  बात  का
 ध्यान  रखना  चाहिये कि  कहीं  हम  भ्र पनी  शक्ति  भ्रौर धन का धन  का  भ्रपव्यय तो  नहीं

 कर  रहे  पौर  उसे
 धन  कमाने की  दृष्टि  से  नहीं  बल्कि उसे  जमा  करने  की  दृष्टि  से  उसमें धन

 तो  नहीं  लगा  रहे  हैं
 ।

 इन  सब  बातों  पर  बड़ी  सावधानी  से  विचार  किया  जाता  है  हमारा

 कार्यक्रम  परिस्थितियों के  श्रतुसार  सबसे  अच्छा  कौर  विस्तृत  होता है

 यहां  सत्य  है  कि  हम  जो
 कार्यक्रम  बनाते हैं  उसकी  पूर्ति  करने  के  लिये  हमें  संयंत्र  और  प्रशिक्षित

 ब्यक्ति
 भी  नहीं  मिलते  ।  कुछ  जन्मजात  कठिनाइयां हैं  शर  हमारे  साधन  सीमित हैं  किन्तु  फिर

 भी  हमें  उन  पर  विजय
 प्राप्त  करना है  कौर  ्  सीमित  साधनों में  उन्हें  पुरा  करना  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  हमें  दक्षिण  में  कार्य  बढ़ाना  चाहिये  पास  एक  लम्बी

 सूची है  जिसमें  og  दिखाया  गया  है  कि  देश  के  सभी  भागों  में  हम  अपने  कार्य  का  विस्तार  कर

 रहे  हैं
 ।

 मूल  में

 20  (Ai)
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 कोयला  उत्पादन  को  हमने  बहुत  शरीक  महत्व  दिया  हमारी  aga  शक्ति

 देश  में  कोयला  प्राप्त  करने  में  लगी  है  ।  इसके  बाद  देश  में  अलौह  गोपुरों  के  प्राप्त  करने में  हमारी

 शक्ति  लगी है  क्योंकि  तथा  कुछ  अरन्य  अ्रलौह धातु धातु  जसे  कि  सीसा  are  जिंक  शादी

 के  रायात करने  में  काफी  धन  व्यय  कर  रहे  हमारे यहां  निंदनीय  कोयला तथा  माइकल

 काफी  मात्रा  में  पाया  जाता  है  किन्तु  फिर भी  उन्हें  प्राप्त  करने  के  लिये  हमें  काफी  शक्ति  लगानी

 होगी  |  लोहा  चूनापत्थर  के  क्षेत्र  में  इस्पात  संयंत्रों  की  मांग  के  साथ  चलना  पड़ेगा  |

 कारण  है  कि  हमारे  प्रशिक्षित  व्यक्ति  बिहार तथा  क्षेत्रों  में  लग  हुये हें  ।  काश्मीर

 श्रीधर  कौर  केरल  के  कुछ  भाग  में  सर्वेक्षण  तथा  खोज  काय  करने  का  हमने  कार्यक्रम

 बनाया है  ।  प्रा  है
 कि  आगामी  वर्ष  में  महत्वपूर्ण  वयस्कों  की  मात्रा

 में  काफी  वृद्धि  हो

 अपने  विभाग  द्वारा  अ्रयस्क  के  उत्पादन  का  हमारा  कार्यक्रम  है  कौर  विशेषरूप  से  नये

 करार  के  अ्रनुसार इसे  जापान  के  लिये  निर्यात  भी  करना  इसका  कार्य  req  मं  प्रारम्भ  होगा  |

 इसके  लिये  मंत्रालय में  एक  निगम  की  स्थापना  की  गई  है  कीरीबर  क्षेत्र से  लौह  was के

 उत्पादन  के  लिये  तैयारियां  हो  रही  हैं  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादन के  विभाजन  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  रहे
 |

 वह  प्यार  नियंत्रण में

 एक  वितरण  समवाय  की  स्थापना करने  वाली  है  ।  क्योंकि  वितरण  कार्यक्रम  एक  महत्वपूर्ण

 क्रम है  ।  हमारे  यहां  दो  के  काय  प्रारम्भ  करने के  साथ  साथ  वितरण  की  प्रविधियों

 के  बारे  में  हमें  पता  चल  जायेगा |  श्र  हम  यह  काय  उन सार्थों  के  साथ  प्रतियोगिता  के  आधार पर

 करेंग  जोकि  यहां  कल  कार्य  कर  रही  हें  ।  यदि  यह  राष्ट्र  के  लिये  लाभदायक  प्रौढ़  उपयोगी

 न  होती  तो  हम  इसे  सार्वजनिक  क्षेत्र में  चालू  करने  का  निर्णय  कभी  भी  नहीं  करते  ।  इस  समवाय

 के  आकार  तथा  के  बारे  कि. में श्रभी  कुछ  निर्णय  नहीं  पूरा है  इसके  बारे  में  wat  कुछ

 कहना  ठीक  नहीं है  ।

 इसके  साथ  साथ  पेट्रोल के  मूल्य  का  wea भी  है  ।  पेट्रोल  के  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिये

 ara जिस  सुत्र  का  हम  पालन  करते हैं  उसके  संशोधन  करने  के  लिये  इस  व्यवसाय  संबंधी  सभी

 हाथों  ने  प्रार्थना  की
 वद्ध  उपबन्धों  के  अनुसार  सरकार  तथा  विदेशी  समवाय  पेट्रोल

 का

 मूल्य  घटाने  के  लिये  तेयार  हो  गये  और  इससे  हमें दस  करोड़  रुपये का  लाभ  टना  ।  यह  तदर्थ  प्रबन्ध

 था
 wit  यह  निश्चित  किया  गया  कि  नये  सुत्र  के  पार  पर  we wy eq  निरा  सजाये  tay qt ate

 सरकार  को  कुछ  देना  होगा  तो  वह  राशि  इस  दस  करोड़  में  से  ही  दी  जायेगी  ।  यदि  नये  सुत्र  के

 अनुसार  हमें  कुछ  मिलना है  तो  हमें  अतिरिक्त  ara  मं  से  मिल  जायगा  ।  सरकार  ने  मुल्य  संबंधी

 जांच  के  लिये  जो  समिति  बनाई  थी  उसने  भ्र पना  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ak  उसकी  जांच  की  जा  रही

 है  ।  मेरा  विचार  है  कि  कुछ  कौर  बचत  हो  जायेगी  । हमें  आशा  है  कि  इस  मामले  में  विभिन्न  समवायों

 से  बातचीत  करने के  थि  हम  एक  नया  सुत्र  बनाने  में  सफल  हो  जायेंगे  are  इससे  हमें  १०

 करोड़  रुपये  की  अय  होगी  ।

 wea  में  संक्षेप  में  तेल  की  खोज  के  कार्यक्रम  तथा  उससे  सम्बन्धित  नीति  के  वारे

 में  कुछ  कहूंगा
 ।

 नीति  का  तो  सभा  को  पता  ही
 ४  |

 कार्य कम  को  हम  ० न्  बढ़ा  रहे  हैं
 तथा  देश  में  तेल  का  पताਂ  लगाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं

 ।  इसके बारे  में  में  gary

 दृष्टिकोण  तो  बना  नहीं  सकता  क्योंकि  यह  कोई  नहीं  जानता  कि  जाने  कब  मामला  उलट

 जाये
 ।  यह

 बड़ा  ही  कठिन  काम  है
 ।

 आपका  प्राविधिक  निर्धारण  श्रमिक  तेल  की  प्राप्ति  है
 परन्तु  अचानक  ar  sooo  फीट  नीचे  कोई  ऐसी  बात  at  जाती  द  जो  तमाम  आशाओं पर
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 पानी  फेर  देती  है  ।  हमारे  भू-भौतिकीय  विशेषज्ञ  gaze  दिली

 पर्यन्त  काम  कर  रहे  हैं  ।  कौर  में  कह  सकता  हूं  कि  तेल  की  खोज  के  कार्यक्रम  में  कुछ

 afa  विद्वान  व्यक्ति  लगे  हुए  हैं  उन्होंने  थोड़े  से  समय  में  जो  काम  किया  हैं

 कोई  भी  दक्ष  दल  नहीं  कर  सकता  था
 ।

 इससे  भ्रमित  मैं  कौर  कोई  वायदा  नहीं  कर  सकता
 fe  खम्भात  हमें  तेल  मिल  गया  है  ak  शीघ्र  ही  हम  उसे  निकालना  शुरू  कर  देंगे  ।

 गत  अवसर  पर  एक  बार  मैं  ने  बताया  था  क  हम  इस  वर्ष  के  महीनों  तक  खम्भात

 में  तेल  की  मात्रा  बता  सकेंगे
 ।  परन्तु  हमने  वह  कार्यक्रम इस  पर  बनाया था  कि

 सानिया  सरकार  ए  के  प्रीत  तक  हमें  दो  रीलें  दे  देगी  ।  उन्होंने  ड्रिल  देने  का  समझौता

 करके  हम  पर  बड़ी  कृपा  की  क्योंकि  amr  कल  feat की  उपलब्धता बड़ी  कठिन  है  ।

 war  ही  मुझे  पता  लगा  कि  रूमानियन  सरकार  कार्यक्रम  के  अनुसार  feat  को  नहीं  बेच

 सकेगी  art  दो  ava  तीन  महीनों  का  विलम्ब  हो  जायेगा  ।  मैं  सभा  को

 कठिनाई  से  करा  देना  चाहता  हूं  ।

 हमने  सभी  प्रकार  के  यंत्रों  को  बन्दरगाहों  से  खम्भात  तल  क्षत्र  मं  ल  जान

 योजना  बना  ली  हैं  ।  हमने  पूरी  तैयारी  कर  ली  है  कि  जसे  ही  fet  बन्दरगाह  पर

 हम  उनको  १०  अथवा  १५  दिनों  के  भीतर  तेल  क्षेत्र  में  ले  जा  सकें  प्रौढ़  अगले  १५

 दिनों में  पांचवें  gat  में  ड्रिलिंग  arte  कर  दें  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इसमें

 कितना  समय  लग  जाये  ।  परन्तु  यही  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कि  जो  धन  हम  नें  भ्रापसे

 मांगा  हे  उसको  आपको  वापस  न  देना  पड़े  ।  हम  ने  जो  कार्यक्रम  बनाया  है  उसके  अनसार

 ही  भाग  बढ़ते  रहने  का  हमारा  निश्चय  है  ।

 तेल  के  सम्बन्ध  में  हमारी  नीति  सर्वविदित  है  ।  हाल  के  ही  कुछ  सप्ताहों  में

 सरकार  को  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  विश्व  में  तेल  की  खोज  की  श्रनभवी  संस्थाओं

 नें  लिखा  हे  कि  हम  अपनी  नीति  की  अपुन  जांच  करें  शर  इस  पर  विचार  करें  कि  क्या

 तेल  की  खोज  में  उनमें  से  किसी  का  सहयोग  प्राप्त  किया  जा  सकता  हैं
 ?

 मैं  कई  बार  बता

 चुका  हूं  कि  जब  तक  तेल  की  खोज  के  सम्बन्ध  में  उन  संस्थापकों  क  प्रस्तावों  में

 अथवा  जनता  की  भलाई  नहीं  दिखाई  हमारी  सरकार  उन  के  प्रस्तावों  को  कभी  भी

 स्वीकार  नहीं  करेंगी
 ।

 परन्तु  यदि  तेल  की  खोज  के  प्रस्तावों  के  द्वारा  खोज  हो  जायेंगी

 भर  खोजने  वाला  समवाय  उचित  लाभ  चाहेगा तो  हम  उचित  लाभ  का  उनका

 प्रस्ताव  मानने  को  तैयार  हैं  ।  हम  अपने  कार्यक्रम  के  भ्रनसार  काम  कर  रहे  हैं  और  ऐसा

 समझने  का  कोई  कारण  नहीं  है  कि  हमें  बहुत  प्रिक  मात्रा  में  तेल  न  मिले  ।

 कल  श्री  मुरारका  ने  श्रीराम  के  शोधनशाला  की  स्थापना  के  कार्यक्रम  में  विलम्ब  होने

 के  सम्बन्ध  में  हमारी  गलतियां  बनाईं  उसके  तुरंत  ही  बाद  मेरे  मित्र  श्री  फीरोज  गांधी ~

 ने  उनका  स्पष्टीकरण  दे  दिया
 ।

 मुझे  बड़ा  श्राइचयं  ga  कि  at  मुरारका  जो  मेर  भ्र पने
 दल  के  साथी  हैं  हमारी  इस  प्रकार  की  आलोचना  करें  जैसी  कि  विरोधी  पक्ष  के  सदस्य  करते

 हूँ
 ।

 विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  का  कत्तव्य  है  कि  सत्तारूढ़  दल  की  कठोरता  से  श्रालोचना

 करें  परन्तु  सत्तारूढ़  दल
 क

 सदस्यों  का  कत्तव्य  तो  यह  होता  है  कि  कोई  रचनात्मक  सुझाव

 दें
 |

 श्री  मुरारका  ने  कहा  कि  पता  लगा  हैं
 कि  तेल  शोधनशाला  का  स्थान

 शब
 बदला

 जा  रहा  है
 |

 रूमानिया  से  पुनः  लोग  श्री  रहे  हैं  ।'

 इस

 ee

 म  म

 बताना  चाहता  हूँ  कि  शोधनशाला

 क

 स्थान  की  सिफारिश  करने
 लिए  रूमानिया  विशेषज्ञों का  दल  भारत  पाया  था  ।  उन्होंने  कुछ  सुझाव  दिये  जिन्हें
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 हमने  स्वीकार  कर  दिया  कौर  वह  विशेषज्ञ  वापस  लौट  गय  ।  wa  उनको  फिर  कार्यक्रम

 से  सम्बन्धित  कुछ  seat  पर  विचार  करने  के  लिए  यहां  art  मेरा  निवेदन  है  कि  उनको

 afar  तथा  री-रोलिंग  कार्यक्रमों  का  डिजाइन  बनाने  के  लिए  तथा  कार्यक्रम  से  सम्बन्धित

 अन्य  पर  विचार  करने  के  लिए  बार  बार  बुलाना  होगा  ।  जब  तक  शोधनशाला

 कार्यक्रम  पूरा  नहीं  हो  जाता
 |

 तब  तक  जब  भी  आवश्यकता  होगी  उनको  आमंत्रित करना

 होगा  ।  परन्तु  यदि  शोधनशाला  के  लिए  अन्य  स्थान  चुनने  के  लिए  भी  उनको  बुलाया  जाये

 तो  मेरे  विचार  से  कोई  हानि  नहीं  होगी  ।

 अब  में  बताता  हूं  कि  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिश  के  अनुसार  हमने  स्थान  को  क्यों

 नहीं  चुना
 ।

 मेरे  मित्र  श्री  फिरोज  गांधी  ने  बताया  है  कि  वह  विशेषज्ञ  सर्वोत्तम

 समिति  थी
 ।

 इस  विशेषज्ञ  समिति  की  विशेष  चुनाव  समिति  को  स्थान  का  चुनाव  करना
 था  ।  सिफारिश  करने  से  ya  यह  विशेषज्ञ

 ४
 waar  ५  स्थानों  पर  गए  सिलीघाट

 को  उन्होंने  प्रौद्योगिकीय  श्राधार  पर  सर्वोत्तम  स्थान  समझा  ।  परन्तु  मिट्टी  की  शक्ति

 ane  प्राविधिक  मामलों  पर  भी  हमें  विचार  करना  था  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  सरकार  को  श्रमिक

 दृष्टि  से  भी  विचार  करना  था  ।  इसीलिए  सर्वोत्तम  विशेषज्ञ  समिति  होने  पर  भी  उसके  निर्णय

 को  हमें  बदलना  पड़ा  |  इसको  मैं  ने  अपने  प्रशासकों  तथा  श्रर्थशास्त्रियों  के

 खान  इंधन  मंत्रालय  में  मंत्री  के  प  में  परिवर्तित  किया  है  ।  यह  प्रशासक

 तथा  शभ्र्थेशास्त्री  जानते  हैं  कि  विशेष  स्थान  को  क्यों  चुना  जाना  चाहिए  ।  मैं  इनके  ब्यौरों

 में  नद्दीं  जाना  चाहता  हूं
 ।

 परन्तु  में  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  सिलीघाट  को  हममे

 क्यों
 भ्र स्वीकार

 किया  ।  wae  घायल  कम्पनी  के
 साथ  समझौते  के  भ्रनुसार  कम्पनी

 महर  कटिया  से  बटौनी  तक  पाइप  लाइन  बनानी  है  ।  पहलें  इससे  सम्बन्धित  समझौते  में

 रखी  गई  इंडिका  १२.  पृष्ठ  ६  को  मैं  सभा  में  पढ़ता  हूं  तथा  बाद  में  अपनी  बात  कहूंगा
 ।

 इं  गया  दो  प्रकरणों  में  पाइप  लाइन  के  निर्माण  की

 करेगी  अथवा  बरौनी  में  बनाए  गए  क्रूड  श्रायल के  परिवहन

 के  लिए  जिन  सुविधाओं  को  समवाय  ठीक  उनकी  व्यवस्था

 करेगी  |  पहले  प्रक्रम  में  भारत  सरकार  तथा  बर्मा  घायल  कम्पनी  द्वारा

 स्वीकृत  नहर कटिया  से  बरौनी  के  बीच  के  किसी  स्थान  तक  कम्पनी  पाइप  लाइन

 बनायेगी  तथा  दूसरे  क्रम  में  बीच  के  स्थान  से  बरौनी  तक  पाइप  लाइन  बनायेगी

 दोनों  प्रकरणों  को  आरंभ  करने  का  समय  भारत  सरकार  fart  करेगी  ।  पाइप

 लाइन के  प्रयोग तथा  अन्य  सुविधाओं  के  लिए  दोनों  प्रकरणों  में  वित्त  कौ

 व्यवस्था  बर्मा  घायल  कम्पनी  तथा  भारत  सरकार  में  हुए  समझौते  के  शभ्रनुसार

 होगी  ।  परन्तु  इस  खण्ड  के  द्वारा  किसी  भी  पक्ष  पर  ह» स  साधनों  में  से

 ऊपरी  लिखित  कामों  के  लिए  वित्त  की  व्यवस्था  करने  का  दायित्व  नहीं

 केवल  बर्मा  aaa  कम्पनी  कथित  पाइप  लाइन  तथा  अरन्य  सुविधाघरों

 के  निर्माण  के  पहले  प्रक्रम  के  लिए  आवश्यक  विदेशी  मुद्रा  को  पुरा  करने

 के  लिए  स्टिंग  में  पर्याप्त  बर्मा  कम्पनी  तथा  भारत  सरकार

 के  समझौते  की  शर्तों  के  अनुसार  ब्रिटेन  में  समवाय  को  ऋण  देगी  प

 इससे  स्पष्ट  हो  जाता  हैँ  कि  aa  हमारा  यह  दायित्व
 था

 कि  नहर  कटिया  तेल  aq

 सरे  बातचीत  में  जहां
 तक

 सम्भव  हो  उस  स्थान  तक  पाइप  लाइनों  के  निर्माण  की  लागत  उनसे
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 ले  लें  ।  सिली घाट  गौहाटी  से  लगभग  ६०  मील  पुत्र  में  हैं  ।  पत्र  व्यवहार  के  द्वारा  हम  सहमत

 हो  गये  कि  शोधनशाला  गौहाटी  के  निकट  स्थापित  होगी  उन्होंने हमको  १०  लाख

 पौंड  देना  स्वीकार  कर  लिया  ।  afte  हम  सिलीघाट  में  शोधनशाला  बनाने  का  fia  करते

 तो  पाइप  लाइन  बनाने  के  लिए  १०  लाख  पौंड  से  बहुत  कम  लगते  तथा  सिलीघाट  से

 बरौनी  तक  पाइप  लाइन  बनाने  का  दायित्व  हम  पर  होता  हमको  उस  अतिरिक्त

 राशि  की  व्यवस्था  करनी  पड़ती  जिसको  बर्मा  maa  कम्पनी  ने  ऋण  के  रूप  में  देना

 स्वीकार कर  लिया  हूं  ।

 रेणू  चक्रवर्ती  सिली घाट  बरौनी  के  बीच  लाइन  बनाने  का  अतिरिक्त

 कितना  होगा
 ?

 शि  के०  Jo  मालवीय  :
 लगभग  ३

 से
 ४  करोड़  रुपये

 तेल  कार्यक्रम के  लिए  साधनों  का  उपलब्ध  करना  हमारे  लिए  बड़ा  कठिन  काम

 था  ।  सभा  जानती  है  कि  यह  मंत्रालय  कितनी  कठिनाई  में  है  ।  तेल  की  पाइप  लाइन

 शोधनशाला बनाने  के  लिए  घन  की  व्यवस्था हमें  अपनी  वस्तुतया  बेचकर  अथवा

 किसी  प्रकार  के  प्रबन्धकों  से  करनी  पड़ती  हैं  ।  यह  हमारी  सफलता  हे  कि  हमने  १०  लाख

 wet  का  ऋण  ले  लिया  ।

 weet  खाना  विशेषज्ञ  समिति  सिफारिशें

 मान ली  तो
 ४०  लाख  पौंड  कम  मिलते  परन्तु  गलत  स्थान  पर  शोधनशाला  बनाने

 से  तो  सदा  के  लिए  हानि  हो  जायेगी  ?

 fat  के०  दे०
 यह  धारणा  मेरे  मित्र  की  ही  है

 ।
 में  मानता  हूं  कि

 टेक्निकल  आधार  पर  शोधनशाला  को  सिलीघाट  में  स्थापित  करना  उचित  होता  परन्तु  हमें

 श्रव्य  बातों  पर  भी  तो  विचार  करना  था  कौर  सब  से  महत्वपूर्ण  शोधनशाला  की  सुरक्षा

 का  ध्यान रख  अनुसूची  के  झ  शोधनशाला  के  निर्माण  के  लिए  साधन  जाना  ।

 विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशों के  sere  जोगी  गोपा  में  भी  शोधनशाला

 बनाई  जा  सकती  थी  परन्तु  हमें  इन  स्थानों  को  भी  इसलिए  स्वीकार  करना  पड़ा  क्योंकि

 रेलवे  ने  इन  स्थानों  तक  रेलवे  लाइन  बनाने  से  इन्कार  कर  दिया  था  ।

 हमें  अब  याद  रखना  चाहिएं  कि  बरौनी  में  शोधनद्याला  बनानी  हैं  तथा  बटौनी  तथा

 लाइन  ले  जानी  ह  ।  पहली  शोधनशाला  से  बरौनी  तक  पाइन  लाइन  बनाने  के  लिए

 धन  की  व्यवस्था  करनी  है  ।  इससे  मूझे  पुरा  विश्वास  हो  जाता  है  कि  शोधनशाला  निगम

 पर  इस  विलम्ब  की  जिम्मेदारी  नहीं  हूं  ।  जो
 कुछ  भी  विलम्ब  garg  जिम्मेदारी  मुझ

 पर  है  ।  यदि  यह  काम  कर्नल  उन्हीं  पर  छोड़  दिया  जाता  तो  संभवतया  उन्होंने  शीघ्र  निर्णय

 कर  लिया  होता
 ।

 शोधनशाला  निगम  के  सभापति  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  वह  निर्णय  शीघ्र

 a  लेते  ate  निणय  लना  उन  पर  ही  छोड़  दिया  जाता  ।  मे  खेद  है  कि  धन  कीਂ  कमी  के

 कारण  में  शीघ्र  निर्णय  नहीं ले  पाया  शोधनशाला  निगम  का  वर्तमान  कार्यक्रम से

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  था
 ।

 इसलिए  श्री  फीरोज  गांधी  को  कोई  चिनता  नहीं  करनी  चाहिए ।  उन्होंने

 ठीक  ही  कहा  हैं  कि  हम  ने  विशेषज्ञ  समिति  से  ऐसा  करने  को  क्यों  नहीं  कहा  ।  उनको
 ~  ५ ७

 समझना  चाहिए  कि  मदि  हम  स्थान  को  छांटने  की  जिम्मेदारी  ऊपर  ले  लेते तो  यह

 ठीक  नहीं  होता
 ।  न्

 मूल  अंग्रेजी  में



 ब  डंडे  ३१  EYE अनुदानों  की  मांगें

 tait  दास प्पा
 :  विशेषज्ञों  के  दल  से  सम्बद्ध  म्यों  नहीं  रही ?

 के०  Yo  मालवीय  प्रारंभ  से  ही  सरकारी  प्रतिनिधि  विशेषज्ञ  दल  में  थे

 ary  में  ही  रूमानिया  से  art  विशेषज्ञों  को  मे  ने  बता  दिया  था  कि  ऐसा  विचार

 है  att  हमें  ऐसा  स्थान  बताशो  जो  पश्चिम  में  तेल  क्षेत्र  से  अधिकतम  दूरी  पर  हो
 पी

 उन्होंने  हमें  बताया  कि  उनका  काम  प्राविधिक  oar  पर  सिफारिश करने  का  है  श्र  प्रविधिक

 अधार  के  प्राय  प्राकार  पर  हम  उनकी  सिफारिशों  को  अ्रस्वीकार  कर  सकते  हूँ  ।

 विशेषज्ञ  समिति  ने  प्राविधिक  सिफारिशें  की  भर  सरकार  ने  झपने  अधिकारों  के  ota

 नीतियों  में  परिवर्तन  किया  ।  इससे  अधिक  मेँ  इस  बारे  में  धौर  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  |

 मांग  संख्या  ८३  के  बारे  में  श्री  फीरोज  गांधी  ने  जो  धरन  उठाया  हैं  वह  बड़ा  ही
 ब

 उलझन  वाला  है
 ।

 मैं  विशेषज्ञ  नहीं  हूं  ।  में  ७  विभाग  के  पदाधिकारी  पर  इस  बारे  में

 बिगड़  था  परन्तु  बाद  में  में  ने  महसूस  किया  कि  गलती  मेरी  ही  थी  ।  में  उसे  स्पष्ट

 करने  का  प्रयत्न  करूंगा
 ।  म

 नहीं  जानता  कि  में  उसे  स्पष्ट  कर  पाऊंगा  या  नहीं
 ।

 पृष्ठ  १२

 पर  इस्पात  तथा  खानਂ  ait  प्रदेश  का  जिक्र  है  ।  दोनों  भिन्न  भिन्न  सकल

 हैं  ।  खान  का  एक  लेखा  परीक्षा  सकल  हे  तथा  उत्तर  प्रदेश  का

 दूसरा  लेखा  परीक्षा  सकील  है  ।  मेरे  मित्र  ने  wet  पूछा  था  कि  संख्या  3&0  से  ३३६

 रह  गई  जबकि  प्राक्कलन  ११  से  १८  लाख  रुपये  बढ़  गये  हैं  ।  इसका  क्या  कारण

 है  ।  मरे  विचार  से  R&o  की  संख्या  PEXS—KE  के  लिए  अनुमानित  संख्या  वास्तव  में

 कुल  २२६  व्यक्ति  नियुक्त  किए  गए  झ्र  इसलिए  FF, GX, 000  रुपये  की  अनुमानित  राशि

 वास्तव  8, E¥,c00  रुपये  थी  |  इस  प्रकार  88,&¥,o00  रुपये की  राशि  २२६  व्यक्तियों

 पर  व्यय  की  गई  २२६  व्यक्ति  हीਂ  नियुक्त  किए  Wo  व्यक्ति  नियुक्त  नहीं

 किए गए  ।

 इसौ  प्रकार  २८५०  आंकड़े  भी  गलत  हैं  ।  वास्तव  में  १६००  व्यक्ति  नियुक्त  किए

 गए  थे  ।  आरंभ  में  हमने  २८५०  व्यक्तियों  को  नियुक्त  करने  का  प्राक्कलन  किया
 था

 परन्तु  नियुक्ति  केवल  १६००  व्यक्तियों  की  at  गई  कौर  इसीलिए  १८,५१,०००  रुपये  से

 व्यय  कम  हो  कर  १३,२४,०००  रुपये  ही  रह  गया  ।  इसी  प्रकार  हम  ar  करते  हैं  कि

 हम  सारी  राशि  व्यय  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 tat  dither गांधी  :  a  fas  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  मांग  संख्या ८३  में  दिए

 गए  अंकड़े  ठीक  हैं  अथवा  नहीं  ?

 श्री  Fo  बे०  मालवीय :  ्र  ठीक  हैं

 tat  फीरोज  गांधी  यदि  ores  ठीक  हैं  तो  मैँ  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यदि

 ३६०  से  आंकड़ कम  करके  ३३६  कर  दिए  गए  हैं  तो  ग्रांकड़े  22, EYX,o00  रूपये  से  बढ़कर

 25, 5h,000  रुपये  किस  प्रकार  हो  गये  ।

 दे०  मालवीय शी  के ०  ३६० में  वह  व्यक्ति  भी  at  जाते  हैं  जिनको  सारे  ag

 के  लिए  नियुक्त  नहीं  किया  गया  था  ।  थोड़े  समय  तक  काम  करते  थे  ate  फिर  काम

 से
 अलग

 कर  दिए  जाते  थे  ;  पुनः  झ्रावव्यकता  पड़ने  पर  नियुक्त  कर  लिए  जाते  थे  और

 काम  समाप्त  होने  पर  हटा  दिए  जाते  थे  |  असल  यह  संख्या  २२६  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  कया

 २२६  की
 संख्या

 विवरण  में
 कहीं  पर  दी  गई  है  ?

 i  क
 faa  wat  में



 do  १८८१  अनुदानों  को  मांगें  ४२३३६

 tet  दे०  हम  देखेंगे  कि  २२६  कहां
 पर  रखी जाय  ।

 कारों  गांधी  :'  मेरा  सुझाव  है  कि  मांग  संख्या  ८३.  को  मतदान के  लिए

 ag  रखा  जाना  चाहिए  क्योंकि  इसमें  गलतियां  हैं  कौर  माननीय  मंत्री  उसमें  कुछ  प्रेम  रखना

 राहत  ह  |

 1  उपाध्यक्ष  महोदय :  मेरे  विचार  पृ  वरिष्ठ  मंत्री  उत्तर  देंते  समय  इसको  स्पष्ट

 कर  ।
 यदि  उन्होंने  इसका

 कोई  स्पष्टीकरण  नहीं
 दिया  तो  हम

 इस
 पर  विचार

 करेंगे  कि  इसको  मतदान  से  रोक  लिया  जाये  अथवा  नही ं।

 खान  धर  faq  मंत्रो  स्वर्ण  विभिन्न  दलों

 द्वारा  प्रकट  किये  गये  मतों  से  मुझे  बड़ा  लाभ  gar  है  ।  मैं  चाहता हूं  कि  मैं  कही गई

 सारी  बातों  पर  कुछ  कह  पाता  समय
 न

 होने  के  कारण  में  मुख्य  बातों  पर  ही  मत  प्रकट

 करूंगा  ।  साथ  ही  साथ
 a

 ada  देता  हूं  कि  जो  कुछ  कहा  गया  उससे  झ्र धिक तम

 लाम  उठाने  की  दृष्टि  से  उस  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  किया  जायेगा
 ?

 पहिले  में  तीन  इस्पात  संयंत्रों
 क

 प्राक्कलनों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं
 ।  प्रारम्भिक

 आंकड़ों  में  वृद्धि के

 क
 अ्रांकड़े  १९४५५  के  प्रीत  में  या  ERR.  के  आरम्भ  में  दिये  गये  थे  ।

 जो  वृद्धि  हुई  है  उसे  हम  दो  वर्गों  में  विभाजित  कर  सकते  हैं  ।  पहिले वर्ग  में  वे  अनेकों

 मद  हं  जो  प्रारम्भिक  अंकों  में  सम्मिलित  नहीं  थीं  ।  इन  में  खानों  का  विकास
 -

 शाहिद  हूं  ।  इनको  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  तैयार  करने  वालें  परामदादाताई्ों  के  परिषदों  स

 जान  बूझ  कर  अलग  रखा  गया  क्यों  कि  ये  मद्दे  हमारा  उत्तरदायित्व  हैं  एवं  पर  हम

 किसी  परामशंदाता  से  यह  सुनना  नहों  चाहते  कि  बस्तियों  पर  झमक  व्यय  होगा  शादी  ।

 इस  कारण  हुई  वृद्धि  को  भल  के  कारण  या  प्रायोजन  दूरदर्शिता  के  अभाव क

 कारण  हुई  वृद्धि ८  नहीं  कह  सकते  ।  खेल  इसके  ही  आंकड़े  लगभग  १४०  करोड़  रु० के

 हैं  ।

 फिर  उन  मदों  के  आंकड़ो ंमें  वृद्धि  का  प्रश्न  जाता
 जिनके

 प्रारम्भिक

 प्राक्कलन  तैयार  किये  गये  थे  ।  मेरे  पूर्वांधिकारी  ने  दिसम्बर  RENE  में  सदन  में  एक  वक्तव्य

 में
 कहा

 था  कि
 रूरकेला  के  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  १७०  करोड़  रु०  के  कौर  दुर्गापुर  के

 पुनरीक्षित  प्राक्कलन  १३८  करोड़  रु०  के  हैं  ।  उन्होंने  उन  मदों  का  भी  उल्लेख  किया

 था  जो  कि  इन  प्राक्कलनों  में  सम्मिलित  न  थे  ।  अगस्त  Feu  में  मैं  ने  मिलाई  संबंधी

 जानकारी  बताई  तथा  बताया
 कि

 भिलाई  के  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  १३१  करोड़  रु०  के  हैं  |

 सदन  को  यह  पूछने  का  अधिकार  है  कि  भिलाई  ae  दुर्गापुर  के  क्रमानुसार

 १२८  करोड़  ११०  करोड़ रु०  और  ?  १५  करोड़  रु०  से  बढ़  कर  क्रमानुसार

 १७०  करोड़  १३१  करोड़  रु०  और  १३८  करोड़  रु०  कैसे  हो  गये  ।  वास्तव  म य पूव  प्राक्कलनों

 की  अपेक्षा  पुनरीक्षित  प्राक्कलन है
 ।  यहां  मैं  एक  बात  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  दिसम्बर

 PENS  प्रौढ़  प्राप्त  ee  eee

 बताये  गये  थे  ये

 नये  न  थे  |  इन  प्राक्कलनों

 में  वृद्धि  करने  वाला  कोई  पुनरीक्षण  नहीं  हुमा  है

 तीसरी
 a  va  f  7  aie  mu  aren  trata  कारणों को

 चार  वर्गों  में  रखा  जा  सकता  हैं  ।
 FIT afgar  तथा  सुधार  ।  fia,  ढांचों  तथा  श्रष्मसह

 घंटों  का  अधिक  मूल्यवान  विदेशी  संभरण
 ।

 थें  योरोप  में  मूल्यों  में  वृद्ध
 होने  के  कारण

 मूल  dit  में
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 हूँ  ।  परामशंदाताश्रों  के  न्यून  प्राक्कलन  करने  के  कारण
 जो

 कि  विशेष  रूप
 से

 रूरकेला

 के
 मामले  में  हुमा है

 ।

 जब  हम  सोचते  हैं  कि  संयंत्र  के  उत्तम  कार्य  या  उत्तम  भ्रार्धिक  प्राप्ति  के  लिए  वुद्धि

 तथा  सुधार  श्रावक  है  तो  वे  करने  पड़ते  हैं  ।  यदि  पूर्ण  |  पर  ही  ae  रहें

 गर  सुधार  of  करने  वाले  संभावी  परिवर्तनों  पर  तनिक  भी  ध्यान  न  दें  तो  यह  राष्ट्रीय

 हित  में  नहीं  है  ।  इन  सुधारों  व  वृद्धियों  के  करने  में  मुझे  दुःख  नहीं  है
 ।

 दूसरी  बात
 मैं  ने  ढांचों  तथा  भ्रष् मसह  gel  के  अधिक  मूल्यवान  संभरण  की  कही  थी

 ।  श्रारम्भ में  हमारा

 विचार  था  कि  हमें  सार  या  कुछ  ढांचे  व  भ्रष् मसह  इट  देश  में  प्राप्त  हो  जायेंगे  परन्तु  हमारा

 विचार  गलत  निकला  ate  हमें  उनका  aaa  करना  पड़ा  जिससे  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  गई
 ।

 यदि  मूल  प्राक्कलन  बनाने  के  समय  ate  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदनों
 के

 प्राप्त  होने

 पर  क्रयादेश  देने  के  समय  में  कुछ  कालान्तर  होता  है  तथा  इसी  बीच
 मूल्य  बट  जाते  हैं

 तो  कोई  भी  व्यक्ति  हमें  पहिले  के  मूल्य  पर  केवल  इस  कारण  वस्तु  नहीं  देगा
 कि

 हमारे

 प्राक्कलनों  में  पहिले  के  मूल्य  लगाये  गये  हैं  ।  योरोप  तथा  अन्य  स्थानों  पर  मुनियों  में  वृद्धि

 हो  जाने के  कारण  हम अधिक  मूल्य  देने  पड़े ।

 चौथी  बात  यह  है  कि  comical  ने  रूरकेला  के  न्यून-प्राक्कलन  क्यों  तैयार  किये
 ।

 a.

 इस  सम्बन्ध  में  में  माननीय  सदस्यों  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे  राजकोष  तथा  परियोजना

 के  हित  की  बात  का  ध्यान  रखें  तथा  केवल  भावों  के  कारण  गलत  बात  ध्यान  में  न  लायें
 ।

 इस  सम्बन्ध में  परामद्वंदाताओं  का  उत्तर  यह  है  कि  यदि  हम  उन  सारी  बातों  का  ध्यान

 रखकर  जिनसे  मूल्य  में  वृद्धि  हो  प्राक्कलन  तेयार  करें  तथा  फिर  उनके
 ATI

 पर
 eet  या  मूल्य-विवरण  मांगें  तो  संभव  है  कि  अन्य  लोग  उसकी  भ्र पे क्षा  अधिक  मूल्य

 बतायें  ।  मुकाबले  की  भावना  पैदा  करते  समय  हम  परामर्शदाताओं  द्वारा  तैयार  किये
 गये

 प्राक्कलनों  के  आधार  पर  जो  प्रत्येक  संभरण कर्त्ता  को  विदित  टेण्डर  मांगते इस  प्रकार

 ग्र घि कतर  श्रालोचना  समाप्त  हो  सकती  है  कयोंकि  प्राक्कलनों  में  अधिक  वृद्धि  नहीं  होगी

 परन्तु  इसमें  पुरी  संभावना  यह  हैं  कि  देश  द्वारा  दिये  गये  मूल्य  के  ऊंचे  तैयार
 किये

 जाते  ।  उन्होंने  यह  उत्तर  दिया  हैं  तथा  इस  पर  सन्देह  करने  का  मेंरे  कोई  कारण  नहीं

 रुकेगा  में  तुलनात्मक  आधार  पर  मूल्य-विवरण  मांगे  गये  थे  ।  उनके  कज  पर
 जब

 ठेके  दिये  जा  चुके  थे  या  उन  पर  वार्ता  हो  रही  तब  तो  मूल्यांकन  किया  गया
 कि  मूल  आंकड़े  कम  थे  तथा  बताये  गये  मूल्य  अधिक  थे  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  नाशिर  wear  ने  अपने  सारे  विचार  प्राक्कलन  समिति  के

 प्रतिवेदन  से  लिए  हैं  भर  ऐसे  निकाय  की  खोजों  से  सहमता  न  होना  एक  नाजुक  मामला

 है  |  परन्तु  सदन  भ्र  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  ने  उस  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने  की  एक

 नियम  निवारित  किया  &  विभिन्‍न  सिफारिशों  पर  wat  टिप्पण  देने  की  मन्त्रालयਂ  को

 अनुमति  देने  की  दृष्टि  से  माननीय  सदस्य  उस  नियम  का  पालन  करने  में  सन्तुष्ट  रहें  एवं

 प्राक्कलन  समिति
 को

 सन्तुष्ट  करने  या  स्वयं  सन्तुष्ट  होने  की  प्रक्रिया  बनने  दें
 ।

 fat  प्रो झा  क्या  यह  सच  कि  प्राक्कलन  समिति  का  प्रतिवेदन  अन्तिम  रूप  में ्य
 ह्

 ?

 मकातिब
 होनें  के  पुर्व  मंत्रालय  को  दिखाया  जाता
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 ext  प्रतिवेदन  मंत्रालय  भेजा  जाता  है  ताकि  वे  यह  देख  सकें

 कि  उसमें  उल्लिखित  तथ्य  ठीक  हैं  ।  प्रतिवेदन  इस  दृष्टि  से  नहीं  दिखाया  जाता  कि  मंत्रालय

 को  प्रस्तुत  करने  का  मिले  कि  जो  परिणाम  निकाले  गये  हैं  वे  नहीं  निकाले

 जाने  चाहिए  थे  ।  इसीलिए  यह  कह  रहा  हूं  कि  इन  संसदीय  समितियों  कौर  मंत्रालयों  के

 बीच  उचित  संबंध  स्थायी  करने  की  सामान्य  प्रक्रिया  का  सहारा  लेने  के  माननीय

 सदस्यों  ने  उन्हीं  बातों  के  भ्राता  पर  मंत्रालय  की  टीका  टिप्पणी  की  है  ।  ऐसी  स्थिति

 म  मर
 ~  ~xAA

 लिए  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  विभिन्न  बातों  के  बारे  में  प्रिया

 मत  प्रकट  करने  के  भ्र ति रिक्त  कोई  चारा  नहीं  हैं  ।

 श्रीमती  रेग  चक्रवर्ती  :  औचित्य  के  प्रदान  पर  ।  क्या  माननीय  मंत्री  यह  कह  सकते

 हैं  कि  प्राक्कलन  समिति  ने  जो  सिफारिश  की  वह  उसे  स्पष्ट  रूप  से  भ्र स्वीकार  करते

 a?

 महोदय
 :

 उन्होंने  अपनी  कठिनाई  बता  दी  है  ।  जब  प्राक्कलन  समिति

 कोई  निश्चय  करती  हैं  तो  वह  निचय  मंत्रालय  भेजा  जाता  हें  ।  मंत्रालय  का  उत्तर

 होता  हैं  ।  जब  वें  प्राक्कलन  समिति  में  भ्राता  है  तो  वे  भी  विचार  करते  हें  कि  क्या

 भेजे  गये  उत्तर  में  कोई  तथ्य  हैं  या  नहीं  ।  वे  अरपना  निश्चय  बदल  सकते  हैं  ।  मंत्री  महोदय

 यहीं  बता  रहे  है  कि  इसके  oa  fe  मंत्रालय  प्राक्कलन  समिति  के  समक्ष  रखता

 तथा  प्राक्कलन  समिति  अपने  निश्चय  इन  निर्णयों  को  लेकर  माननीय  सदस्यों  ने

 यहां  मंत्रालय  की  शभ्रालोचना  की  ह  ।  अतः  उनका  कहना  हे  कि  उन्हें  प्राक्कलन  समिति  को

 उत्तर  देने  का  जो  मिलता  वह  नहीं  मिला  है  एवं  यही  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करने

 के  अतिरिक्त  उनके  पास  ate  कोई  विकल्प  नहीं  हें  ।  क्योंकि  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता

 तो  यह  परिणाम  निकाला  जाता  कि  उन्हें  अपने  में  कुछ  नहीं  कहना

 भाविक  हैं  कि  वह  मंत्रालय  का  दृष्टिकोण  व्यक्त  करें  ।

 श्रीमती रेणू  चावलों  :  जहां  तक  मैँ  जानती  हूं  प्राक्कलन  समिति  मंत्रालय  के

 उत्तर  पर  विचार  करने  के  पश्चात  अपना  प्रतिवेदन  प्रकाशित  करती  है  ।  फिर  मंत्रालय

 इस  पर  विचार  करता  है  ।  एक  या  दो  वर्ष  बाद  जब  प्राक्कलन  समिति  इस  बात  पर  विचार

 करती  है
 कि

 मंत्रालयों  ने  उसकी  सिफारिशें  कहां  तक  लागू  की  हैं  यदि  नहीं  की

 क्यों  नहीं  उस  समय  वह  शरापना  मत  बदलती  है  ।  यदि  प्राक्कलन  समिति  के  सिफारिशों

 से  उत्पन्न  होने  पर  कोई  शभ्रालोचना
 की

 जाती  है  या  कुछ  कहा  जाता  है  तो  क्या  माननीय

 मंत्री  अपने  मत  पर  दूर  रह  सकते  क्या  यह  ठीक  है  या  गलत  है  ?

 ray  सिह  में  समझता  हूं  कि  माननीय  महिला  सदस्य  ने  कदाचित

 मुझे  उसके  ७  कुछ  अधिक  सीमित  रूप  में  समझा  है  जितना  कि  मैं  होना  चाहता art

 में  ने  यह  कहा  था  कि  उचित  तो  यह  है  कि  माननीय  सदस्यों  को  प्राक्कलन  समिति  के

 तक
 न

 अपनाने  चाहिएं
 ।

 इस  विशिष्ट  मामले  में  भी  में  सदन  का  ध्यान  प्राक्कलन  समिति

 के  प्रतिवेदन के  प्र्
 १४१

 पर
 परिशिष्ट  १७  की

 ae
 arava  करता  हूं  ।  इसमें  तीनों

 इस्पात  कारखानों  के  मूल  प्राक्कलनों  तथा  पुनरीक्षित  प्राक्कलनों के  बीच  अन्तर  तथा  उनके

 कारण  स्पष्ट  रूप  से  बताये  गये  हैं  ।  रूरकेला  के  सम्बन्ध  में  चार  भिलाई  के  सम्बन्ध

 में  तीन  कारण  कौर  दुर्गापुर  के  सम्बन्ध  में
 ७

 कारण  दिये  गये  हैं  कि
 gg  a

 वुद्धि
 हुई

 मूल  diet  में



 CIV  श्रनदानों की  मांगें  ३१  मार्च  १९५८

 स्वयं

 |
 ह  द  मेरा  दुर्भाग्य  है  कि  प्राक्कलन  समिति  इन्हें  प्रतिवेदन  में  सम्मिलित न  करके  केवल

 शरिदिष्ट  में  सम्मिलित कर  सकी  ।

 जहां  तक  प्राक्कलनों  का  सम्बन्ध  है  उनके  बारे  में  हमारे  क्षमा  प्रार्थी  होने  का  कोई

 कारण  नहीं  है  |  इसका  पुरा  ध्यान  रखा  गया  था  कि  हमारा  धन  सर्वोत्तम  ढंग  से  व्यय  हो

 कुछ  प्राक्कलनों  पर  इस  कारण  जमे  रहना  कि  बे  कहीं  बताये  जा  चुक  देश

 क  हित  में  न  होता  ।  इसका  पुनरीक्षण  एक  छोटी  बात  हैं  ।  इसके  पूर्व  कि  में  दूसरी

 बात  पर  जाऊं  मैं  टाटा  के  बारे  जिन्हें  बहुत  अ्रधिक  शभ्रनुभव  बताना  चाहता  हूं
 ।

 PeUY  के  पहिले  प्राक्कलन  में  उन्होंने  अपने  विस्तार  के  लगभग  १००  करोड़

 ०  रखें  थे  परन्तु  बाद  में  वास्तविक  व्यय  मूल  प्राक्कलनों  लगभग  ३०  से  २३३

 प्रतिदिन  अधिक  हुआ  ।  यह  ठीक  कि  अन्य  मामलों  में  ऐसा  लेकिन अब  पिछल

 तीन  वर्ष  से  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 अब  में  अन्य  बातों  पर  हूं  ।  कुछ  ठेकों  की  आलोचना  की  गई  हे  ।  प्राक्कलन

 समिति  ने  इन  ठेकों  की  जांच  की  है  कौर  भ्र पना  प्रतिवेदन  दिया  है  ।  उनमें  से  कुछ
 ठेकों

 की  यहां  लेखा  परीक्षक  ने  भी  जांच  की  हें  और  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  में  उनका  sera

 किया  गया  है  ।  यह  प्रतिवेदन  लोक  लेखा  mam  को  दिया  जायेगा  ।  लोक  लेखा  war

 मंत्रालय  तथा  हिन्दुस्तान  स्टील  द्वारा  दी  गई  जानकारी  कौर  टिप्पणियों  के  wren पर  इन

 ठेकों  की  जांच  करेगा  ।  तब  उक्त  समिति  aoa  दष्टिकोण  बतायेगी  ।  इसलिये  जिन  दो

 ठेकों  के  सम्बन्ध  में  बम्बई
 गुट

 के  माननीय  सदस्यों  ने
 अ्रालोचना  की  है  उनके  सम्बन्ध  में

 स्पष्ट  रूप  कुछ  कह  सकना  मेरे रे  लिये  इस  स्थिति  में  उचित  नहीं  है  ।

 उन्होंने  केवल  दो  ठेकों  को  चन  लिया  है  ake  सभा  को  यह  जानकारी  देने  की  उदारता

 भी
 नहीं  दिखाई  है

 कि
 हिन्दुस्तान  स्टील  ने  कुल  कितने  ठेकों  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  की

 है  ।  उनमें  कितनी  राशि  अन्त ग्रे स्त  इत्यादि  ।  उन्होंने  केवल  इन  दो  तर्कों  की  बातों
 को

 बहुत  बढ़ा  चढ़ा  कर  कहा  हैं  akc  उनके  सम्बन्ध  में  निराधार  बातें  गढ़  ली  गई  हैं
 ।

 हमें

 एक  दो  बातों  को  चन  कर  उन्हे इन  बातों  को  सही  दृष्टिकोण  देखना  चाहिये  ।

 बढ़ा  चढ़ा  कर  कहने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  मेरे  कहने  का  यह  तात्पर्य  कदापि  नहीं  है  कि

 हमसे  गलती  नहीं  हुई  है  ।  तथापि  गलतियों  की  जांच  की  जा  सकती  हैं  ।  यदि  लेखा

 परीक्षा  या  wea  कोई  संगठन  ऐसी  बातों  को  बताता  है  जिन  पर  विचार  करना  झ्रावश्पक

 ह  तो  उन  पर  विचार  किया  जायेगा  कौर  हम  उनसे  लाभ  उठायेंगे  ।

 मेरा  कत्तव्य  तब  तक  पुरा  नहीं  होगा  जब  तक  कि  मैं  उन  दोनों  ठेका  के  सम्बन्ध  में

 जिन  पर  कि  सभा  में  पर्याप्त  चर्चा  हुई  हैं  अपना  दृष्टिकोण  स्पष्ट  न  करूं  ।  ये  ठेके  दुग्गल

 मौर  हाकटीफ  न  ठेके  हैं  जिनका  समय  समय  पर  उल्लेख  किया  गया

 ।

 दुग्गल  ठेका
 ढाई  वर्ष  पूवे  दिया  गया  था

 ।
 यह

 इस
 कारण  दिया  गया  था

 उनके
 कोटेशन

 सबसे  कम  थे  ।  विरोधी  पक्ष  के  सदस्य  ने  यह  कहा  है  कि  पंजाब  की  लोक  लेखा

 afate  ने
 भी

 इसकी  कट्‌  झ्रालोचना  की  थी  तथापि  उन्होंने  यह  बात  भी  कहने  की  उदारता

 दिखाई हैं  कि  ag  प्रतिवेदन  प्राधिकारियों  के  समक्ष  नहीं  भराया  था  क्योंकि  यह  बाद  की

 तारीख  को  प्रकाशित  हु  था
 ।

 श्री  नाशिर  भरूचा  ने  यह  कहा  था
 कि

 हमें  उस
 फर्म  क

 पुत्र-इतिहास  इत्यादि  के  सम्बन्ध  में
 पूरी  खोज  करनी  चाहिये

 थी  ।  तथापि  मेरा  कथन
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 यह  है  कि  दुग्गल  के  बारे  में  हमें  ऐसी  कोन  सी  बात  ज्ञात  थी
 कि

 हम  उसके  सम्बन्ध में

 त्रिदोष  जांच  करने  की  शभ्रावइ्यकता समझते  |

 व्यक्तिगत  रूप  से  भी  ठेकेदारों  के  पक्ष  में  कुछ  कहना  मुझे  पसन्द  नहीं

 जैसा  कि  सभा  को  पहले  भी  बता  चुका  हूं  कि  सरकार  क  लिये  यह  weal  नहीं  हैं  कि  वह

 इन  बातों  की  विस्तार  से  जांच  करे  ।  माननीय  सदस्यों  का  उद्देश्य  केवल  यह  है  कि  हमें

 अपने  रुपये  की  पूरी  कीमत  मिले
 ।

 इसलिये  ये  बातें  ज  उस  संगठन  के  बीच

 छोड़  देनी  ही  जहां  सामान  पहुंचाया  जा  रहा  है  ।  हमारे  लिये  इन  बातों  पर  विचार

 करना  शोभा  नहीं  देता  ।  इसलिये यदि  हम  पंजाब  की  लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन

 पर  ध्यान न  दें  क्योंकि यह  प्रतिवेदन  उस  समय  प्रकाशित नहीं  दुरा  था  तो  हमें यह

 बात  माननी  होगी  कि  दुग्गल  फर्मे  लोक  निर्माण  विभाग  की  प्रथम  श्रेणी  की  फर्म  थी  ।

 इन्होंने  बंदरगाहों  तथा  बम्बई  की  शोधनशाला  में  महत्वपूर्ण  कार्य  किया  था  ।  यह

 एक  मशहूर  फर्म  थी  ।  इसलिये उनके  इंजीनियरिंग  तथा  निर्माण  संम्बन्धी  भ्रनुभव  को  देखते

 हुए  तत्कालीन  प्राधिकारियों ने  उनके  कोटेशन मंजूर  कर  लिये  ।  यह  फर्म कई

 सरकारी  संगठनों  में  ठेकदार  के  रूप  पंजीकृत  थी  ।  इसलिये  ag  कहना  कि  उन्हें  ठेका

 देते  समय  हमें  उस  फर्म  के  संबंध  में  विशेष  जांच  करनी  चाहिये  थी  ठीक  नहीं  हैं  ।  मैं  इस

 बात  से  सन्तुष्ट  नहीं  ear  हूं  कि  तत्कालीन  अधिकारियों को  उस  समय  असाधारण  जांच

 इत्यादि  करने  की  श्रावस्यकता थी

 यह  प्रशन  बाकी  रह  जाता  है  कि  ठेका  देने  के  उपरांत  भी  उनको  जमन  बढ़ायें

 द्वारा  श्रतिरिदत  सहायता  क्यों  दी  गई  ।  यह  एक  वैध  बात  है  क्योंकि  जब  ठेका  दिया  जाता

 है  उसकी  शर्तें  तय  हो  जाती  हैं  तो  यह  mean  की  जाती  है  कि  काम  ठेके  की  शर्तों

 के  प्  होगा  झर  तब  सहायता  देने  का  उत्पन्न  नहीं  होतां  है  ।  तथापि  इस  सम्बन्ध

 में  मैं  कुछ  तथ्य  सभा  के  समक्ष  रखूंगा
 |

 में  बहुत  बड़े  बंकर  का  निर्माण  करना

 था  क्योंकि  मन  भट्टी  में  ले  जानें  के  लोह  वयस्क  कौर  चूने  का  पत्थर

 उसमें  से  भ्राता  है  ।  हमने  सामान्य  नियम  से  इस  सम्बन्ध  में  यह  परिवहन  किया  कि  यह

 रीइनफोस  कंकरीट  से  निर्मित  होगा  ।  संभव  हम  कुछ  पति  सम्माननीय  शझ्रतिथियों  की

 आलोचनाओं  से  प्रभावित हुए  हों  ।  शौर  हमने  सोचा कि  कंकरीट  .  का  बंकर  बनाने  से

 इस्पात की  बचत  होगी  ।  रीइनफोर  कंकरीट  का  कंकर  हमारे  देश  में  पहली  बार  बन

 रहा  हैं  ।  इसका  च्  न  दुग्गल  एंड  कम्पनी  को  था  न  देश  की  किसी  wear  फर्म  को  |

 we  बताया  गया  हूँ  कि  उन  बढ़इयों  को  सामान्य  लकड़ी  की  रंदाई  इत्यादि  का  कार्य  करने

 को  कहा  गया

 ।

 कसौटी  डलने  मे  एक  विशेष  प्रकार  के  wera  की  आवश्यकता  होती है  जो  बहुत  जटिल  होती  हैं  मुझे  उन  तीन  माननीय  सदस्यों  से  जिन्होंने  इस  बात

 की  आलोचना की  यह  शिकायत  है  कि
 उन्होंने  मेरे  निमंत्रण  के  बावजूद  भी  स्वयं

 श्रपनी  wit  से  वहां  के  कार्य की  जटिलता
 देखने  का  कष्ट  नहीं  किया  हैं  ।  यदि  वे  इन

 दिनों  वहां  जांय
 तो

 मुझे  पूरा  विश्वास  है
 कि

 सैद्धांतिक  ane  पर  जो  संदेह  उठायें  गये  हैं

 वे  दूर  हो  जायेंगे
 ।

 ऐसे  जटिल  प्रकार  कां  बंकर  देश  में  इससे  gd  कभी  नहीं  बनाया  गया

 था
 ।

 यद्यपि  दुग्गल  का  यह  कहना  था
 कि

 मैं  इसे  कर  सकता  हूं  आपको  बेकार  संदेह  हो  रहा
 है  ।

 तथापि  हम  किसी  प्रकार  का  खतरा  नहीं  लेना  चाहते  थे  ।
 हमें  भ्र पनी  बुद्ध

 प्रयुक्त  करनी  थी  ।

 ऐसे  समय  हमारे  समक्ष  तीन  मार्ग  थे
 ।

 पहिला  हम  ठेका  रद्द  कर  दें  शौर  किसी

 अन्य  व्यक्ति  से  यह  काम  करने
 को  कहें

 ।
 या  हम  काम  उन्हीं  के  हाथों  छोड़  कर  उन्हें  कुछ
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 स्वर्ण

 सहायता  प्रदान  जिससे  काम  समय  पर  विलम्ब  पूरा  हो  जाय  ।  ऐसे  अवसर  पर

 हमने  यह  निर्णय  किया  कि  फर्म  को  विशेषज्ञता  प्राप्त  बढ़ई  दिये  जांच  इन्हें  कुछ  देशों

 की  शब्दावली  में  इंजीनियर  भी  कहा  जा  सकता  है  ।  उस  समय  इस  काम  के  लिये

 फर्म  जो  कोटेशन  दे  रहे  थे  वे  इस  फर्म  के  कोटेशन  से  बहुत  थे
 ।

 यदि  हम  नये
 फर्मों से  टेंडर  मांगते  तो  देश  को  बहुत  aire  राशि  व्यय  करनी  होती

 ।
 इसलिये  यह

 मामला  सामान्य  बढ़इयों  का  नहीं  है  भ्रमित  उन  विशेषज्ञों  से  संबंधित  है  जो  का

 जटिल  काम  संगठन  को  gag  बनाने  के  लिये  विदेशों  से  बुलाये  गये  थे
 ।

 श्री  नाथपाई  ने  यह  बात  कही  है  कि  में  ने  सभा  में  यह  कहा  था  कि  यह  फर्म

 अनुसूची  के  अनुसार  काम  नहीं  कर  रही  है  उसे  कुछ  सहायता  की  झ्रावश्यकता  हैं  |

 तथापि  उन्होंने  श्री  रेजिडेंट  डायरेक्टर  को  एक  पत्र  का  हवाला  देते  हुए  कहा  हैं  कि  उन्होंने

 लिखा  है  कि  काम  बिल्कुल  ठीक  कौर  श्रनुसुवी  के  अनुसार  चल  रहा  है  ।  इसके  स्पष्टीकरण

 की  कोई  विशेष  प्रावइयकता  नहीं  है  भ्रापंको  fas  उस  समय  का  ध्यान  रखना  पड़ेगा  जिसका

 जिक्र  मैं  कौर  श्री  गणपति  कर  रहे  हैं  ।  यदि  वह  फर्म  शअ्रतिरिक्त  मजदूरों  की  सहायता  से

 सारी  कमी  पूरी  कर  लेती  है  कौर  जो  भी  विलम्ब  था  वह  दूर  हो  जाता  है  तब  यदि  ढेड़

 बर्ष  बाद  रेजिडेंट  डायरेक्टर  यह  कहते  हें  कि  हमने  ठीक  काम  किया  तब  तो  यह  बात

 हमारे  पक्ष  है  ताकि  ऐसी  बात  जिसका  हमें  स्पष्टीकरण  करना  ।  यदि  वह

 फर्म  १९५७  में  mage  के  पीछे  काम  कर  wl  थी  तो  इसका  ag  तात्या  नहीं  है  कि

 बह  aaa  प्रनुसूची  के  पीछे  ही  रहे  ।  मैं  ठेकेदारों  के  पक्ष  में  नहीं  बोल  रहा  हूं  ।  तथापि

 में  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  इसकी  कटु  आलोचना  की  है

 बे  जानते  होंगे  कि  इस  ठेके  को  देने  में  मेरा  कोई  हाथ  नहीं  है  ।  तथापि  यह  बताना  भी

 मेरा  कत्तव्य  है  कि  कुछ  कारणों  की  वजह  से  ही  वह  अनुसूची  से  पीछे  था  ।  पहिला  कारण

 यह  था  कि  खुदाई  के  समय  यह  ज्ञात  gar  पहिले  कंकरीट की  राशि  की  जितना

 हमने  सोचा  उससे  कहीं  ज्यादा  आवश्यकता  थी ।  जब  गहरी  खुदाई  की  गई  कौर  हम

 मजबूत  बुनियाद  तक  पहुंचे  तो  यह  ज्ञात  go  कि  जमीन
 की  खुदाई कर  शौर

 शरिक

 सीमेंट  डालना  होगा  ।  यह  भी  एक  कारण  था  जिससे  काम  अनुसूची  के  पीछे  रह  गया
 ।

 यह  बात  रूपकला  परियोजना के  संबंध  में  हुई  थी  ।

 र  जोन tat नाथ  पाई  :  में  आपको  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जी०  एच०  एच०

 ant  फर्मों  ने  खूब  लाभ  कमाने  के  अलावा  इन  बढ़इयों  के  लिये  १२  लाख  रुपये  लिये  ag

 राशि  उन्हें  wa  कमीशन  के  अलावा  दी  गई
 ।

 जब  कि  श्री  गणपति  ने  उन्हें  सदैव  यह

 प्रमाण  पत्र  दिया  था  कि  उनके  काम  में  जरा  भी  विलम्ब  नहीं  हो  रहा  है  ae  काम  बिल्कुल

 संतोष जनक  हैं  ।

 स्वर्ण  सिह  इन  शब्दों  का  आशय  क्या  हैं  यह  तो  श्री  ही  बता

 सकते  हूँ  ।  लेकिन  मैं  इन  शब्दों  का  यह  omar  स्वीकार  करने  को  तैयार  नहीं  हूं  जो  मेर

 माननीय  मित्र  मुझे  बता  रहे  हैं  क्योंकि  जब  अतिरिक्त  बढ़ई  ot  थे  तो  श्री  गणपति उस

 पद  पर  नहीं  थे
 |

 हमें  इस  पत्र  का  समय  देख  कर  उस  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 मैं  ने  इसकी  यथासंभव  करने  का  प्रयत्  किया  है
 ।

 निस्संदेह  हमें  तीन  विकल्पों नि
 waist में



 ०  पपर  WTA की  मांग  ४३४४५

 भें  से  एक  को  चनना  था  ।  तथापि  जिसने  भी  निर्णय  किया  उसक  संबंघ  में  विचार  कर  में

 ag  नहीं  कह  सकता  कि  उसने  यह  गलत  निर्णय  किया
 ।

 ag  कहना  कि  जर्मनी  से  भारत  तक  आये  हुए  विशेषज्ञ  बढ़इयों  को  काम  देल

 के
 क्योंकि  ठेके  की  शर्तों  के  भ्रनुसार  हमें  उन  बढ़इयों  को  भेजने  वाली  फर्म

 को

 उनकी  सेवायों  के के  लिये  कुछ  चुकाना  यह  दिया  गलत  ।  यह

 ठेके  की  एक  शर्तें  है  ।  माननीय  सदस्य  ठेके  के  विरोध  में  wart  उटायेंगे  ।  इसके  लिये

 que  से  कोई  कमीशन  इत्यादि  नहीं  गया  ।  थोड़े  बढ़इयों को  अतिरिक्त  काय

 करने  के  लिये  उपलब्ध  करके  उन्होंने  जो  थोड़ी  सी  राशि  ली  उसके  लिये  ag  कहना

 कि  उन्होंने  ये  बढ़ई  भ्रनावइ्यक  रूप  से  हमारे  मत्ये  मढ़  दिये  गलत  है  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  क्या  इसका  तात्पर्य यह  ह ैहै
 कि

 उत्तम  सिंह  दुग्गल  ने

 अपना  काम  इन  जमन  बढ़इयों  के  wrt  के  पहिले  समाप्त  कर  दिया  था  ।  यदि  ऐसा  है

 तो  इस  सारी  समस्या  का  रूप  ही  बदल  जाता  &  ।  रेजीडेन्ट  डायरेक्टर  के  दादों  से  भी

 हमारी  बात  की  पुष्टि  हो  जाती  हे  कि  सारा  काम  अनुसूची  के  चल  रहा  था  ।

 सरदार  स्वर्ण  सिह  q  माननीय  सदस्या  से  यह  निवेदन  करूंगा  कि  ag  दस

 बात  पर  विचार  न  करें  कि  ठेकेदार  ने  समय  समय  पर  क्या  कहा  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में

 श्री  भी  विवाद  पैदा  हो  सकते  हैं  ।  बात  यहीं  समाप्त  नहीं  होगी  ।  बल्कि  वे  श्रेय

 तक  जा  सकते  हैं  ।  वे  यह  भी  कह  सकते  हैं  कि  उन्होंने  ज्यादा  व्यय  कर  दिया  हैं  ।

 उनके  कार्य  के  सम्बन्ध  में  दिन  प्रति  दिन  का  हिसाब  देना  कौर  यह  कहना कि  वह  कब

 अनुसूची  के  oft  थे  और  कब  पीछे  थे  राष्ट्र  हित  की  दृष्टि  से  उचित  नहीं  है  ।  वस्तुत

 मह  सभा  मुख्य  बातों  से  संबंधित  विस्तृत  बातों  पर  हम  wea  स्थानों  में  भी  wal  कर

 सकत

 श्री मेँ  हार्टिज  गेमन  को  लेता हूं  ।  जिस  बात  को  लेकर  माननीय  सदस्य  बहत  चिन्तित

 इस ेहूं  उस  सम्बन्ध में  स्थिति  यह  जिस  बात  की  सामान  रूप  से  आलोचना  की  गई  यह  थी

 किवे  भी  उस  परामशंदाता  फर्म  के  साझेदार  थे  जिसने  निर्माण  कार्यों  के  लिये  विस्तृत  नक्शे  ate

 डिजायन  बनाये  थे  ।  इसलिये  बाद  में  ठेका  उनको  नहीं  दिया  जाना  था  ।  सामान्य रूप  से  यदि

 हम  ऐसा
 न

 करें  तो  aes  भ्रच्छा  हो
 ।

 मैं  इस  बात से  पूरी  तरह  सहमत  लेकिन मैं  सभा  ये
 wa  स्थितियों  पृष्ठभूमि

 का
 विचार  करने  को  कहूंगा

 जिनको  ध्यान  में  हुये  ढेका  दिया
 घं

 mats  निर्माण  कार्यों
 रोलिंग  मिल  का  ठेका  सबसे  मंहगा  ate

 जटिल है  ।  उस  कारखानें  में  कई  विभाग  हैं  ब्ल्यमिंग  रोलिंग  कोल्ड राल  मिल

 हाट  स्ट्रिप  विभाग  इत्यादि  हमको लागत  लगभग  ८  करोड़ है  बहुत  जटिल  प्रकार  का

 नायें  था  |  तत्संबन्धी
 अनेक

 विस्तृत
 द  इत्यादि  इन्होंने  ही  बनाये  थे  बाद  में  उनमें  से  एक  ने

 ठेका  भी  ले  लिया  |

 इसी  काय  के  लिये  दो  wer  फर्मों  ने  भी  कोटेशन  दिये  थे  ।  उनमें से  एक  हमारे  इस्पात

 संयंत्रों में  ही  अन्यत्र  कार्य  कर  रही थी  ।
 दूसरी  फर्म  ब्रिटेन  की  थी  उनके  कोटेशन

 न
 केवल

 ऊंचे
 ही  थे

 ata  विदेशी  मुद्दा  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुये
 यह

 समझा  गया
 कि

 श्र
 fire

 मूल  अंग्रेजी  में
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 स्वर

 शन  मांगने उचित  नहीं  है  ।  प्रतियोगिता  के  आधार  पर  हमने  कोटेशन  मांग  लिये थे  ।  उनकी

 निष्पक्ष  जांच  कर  ली  गई  थी  ।  दूसरे  भारतीय  साझेदार  की  सहकारिता  का  पूरा  श्रीनिवासन

 मिल  गया  था  |  इसलिये हमने  सोचा  कि  हार्टिज  गैमन  को  ठेका  देने  में  कोई  हानि

 है  ।  गमन  भारतीय  साझेदार फर्म  थी  कौर  हार्टिज  जर्मन  फर्म थी  ।  साथ  ही  इस  बात

 का  भी  प्रशासन  दिया  गया  कि  परामर्श  कौर  अधीक्षण  के  काय  से  उनका  कंसोर्टियम से  कोई

 नहीं  रहेगा
 ।

 यह  कायें  अवशेष  तीन  फर्मों  द्वारा  किया  जायेगा  ।  यह  ठेका  जर्मन

 भारतीय  साझेदारी  की  फर्म  को  इस  कारण  दिया  गया  कि  इससे  विदेशी मुद्रा  ae  रुपये  की  बचत

 हो  तथा  देश  में  प्राप्त  अ्रनुभव  व  सामग्री  का  उपयोग हो  सक े।

 एक  अन्य  sea  है  जिस  पर  पर्याप्त  चर्चा  की  गई  है  ।  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  सामग्री  के

 सम्बन्ध  में  जो  aes  दिये  गये  हैं  वे  तो  कम  मालूम होते  हैं  लेकिन  उस  लम्बी  अवधि  में
 किराये

 ५  बप  ~

 मेरे की  afr  वास्तविक  लागत  से  कहीं  अधिक हो  जाती है  ।  यह  उसी  ठेके  की  एक  मद  है  |

 विचार  से  इसे  मुख्य  मद  से  पाक  रखना  उचित  था  |  क्योंकि  मुख्य  मद  में  कुछ  ऐसे  खंड  थे
 जिनमे

 मात्रा की  वृद्धि से  लागत  की  विधि हो  सकती थी  उसमें  कुछ  ऐसी  मर्दे  थी  जि  नसे  प्रीत  म  प्रभाव

 पड़  सरकता था  |  इस  सम्बन्ध में  राय  भी  ली  गई  तथा  हिसाब लगा  कर  भी  यह  देखा  गया

 कि  यदि  संधारण  मशीनों के  बदलने  इत्यादि  का  सारा  हिसाब  जोड़ा  जाय  तो  यह  लागत

 बहुत  अधिक  नहीं है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  पतम  हो  सकता  है  |  माननीय  सदस्या  यहीं  हैं  ।  मेरे  विचार  से

 उन्होंने  सिंचाई  मंत्रालय  के  कर्मचारियों से  यह  पूछा है  कि  किराया  उचित  है  या  नहीं  |  जहां  तक

 मुझे  जानकारी  मिली  है  ae  बताया  गया  है  कि  किराया  अधिक  नहीं  होता  है
 |

 यहां  पर  भी  बता  देना
 चाहता  हूं  कि  हमने  अपनी  सामग्री

 भी
 विभिन्न  ठेकेदारों  को  दी  हुई  हज़ारों

 वे  उनका  प्रयोग
 कर

 रहे  हूँ
 ।

 हम  उनसे  जो  किराया  ले  रहे  हैं  वह  हमारे  द्वारा  दिये  जाने
 वाले

 किराये से  कहीं  अधिक  है  ।  मेरे  विचार  से  किराये  की  राशि  के  सम्बन्ध  में  इतना  कहना  पर्याप्त

 होगा  ।  पिछली  बार  मैंने  जानबूझ  कर  इन  ठेकों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहा  था  ।

 मेरा  उस  सम्बन्ध म  कुछ  न मैंने सोचा  था  कि  दूसरी  संस्थायें cag  उनकी  जांच  कर  लेंगी ।

 कहना  उचित  है  ।

 wa  मैं  इन  तीन  इस्पात  संयंत्रों  के  परामर्दादाताश्रो ंके  काम  को  लेता  हूं  ।  सर्वप्रथम हमें  यह

 आती टूर  कर  देनी  चाहिये  कि  संभरणकर्त्ता फर्म  से  जो  लोग  सम्बन्धित  हैं  वे  अवश्य  धोखा  करेंगे  ।

 भिलाई  में  रूसी  विशेषज्ञ कुछ  मजदूर  फर्मों  के  सम्बन्ध में  एसा  कहना  उचित  नहीं  होगा  |

 हमारे  परामशंदाता भी  हैं  हम  रूसी  परामशंदाताश्रों को  भी  उतना  ही  दे  रहे  हें  जितना  वीं

 हम  रूरकेला  प्रौढ़  भिलाई  में  ग्न्य  परामशंदाताशओं  को  दे  रहे ह  |  सभा ने  इस  सम्बन्ध में  कोई

 आपत्ति नहीं  की  है  कि  रूसी  टेक्नीक  ल  क  संचारी  तथा  संभरण  कर्त्ता  दोनों  रूस  की  सरकार  से  सम्बन्धित

 । हैँ  इसलिये वे  हमें  सामग्री की  टेक्नीकल  उपयोगिता के  सम्बन्ध  में  ठीक  सलाह  नहीं  हमारा

 अनुभव भी  यही  कहता  है  तथापि  हमने  इस  सम्बन्ध  में  सावधानी  बरतने  के  लिये  दूसरों  का  भी

 aaa  लिया  ।  जिन  बातों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  संदेह  वहां  इन्टरनेशनल  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी

 ने  जांच  तथापि  हमें  रूसी  टेक्नीकल  परामशंदाताशं  जो  हमारे  परामर्शदाता थे  की
 से  काम  किया ।  इसी  प्रकार  क्रपडीमन की  फर्म  है  जिन्हें हमने  टेक्नीकल पर  मर्श  दा  ता

 नियुक्त  किया  है  |  मैंने  उस  बात  की  जड़  तक  पहुंचने  का  प्रयत्न  क्या  है  जिससे  माननीय

 सदस्य  चिन्तित  हैं  |  उन्होंने यह  कहना  चाहा  है  क्योंकि
 वे  कुछ  मंत्रों

 के  संभरणकर्त्ता  भी  है  |
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 वे  उनकें  प्राक्कलन  इत्यादि  में  के  सम्बन्ध  में  सही  राय  नहीं  देंगे  ।  इसी  दृष्टिकोण  से  मैंने

 रोलिंग  सिल  के  सम्बन्ध  में  जांच  करने  का  प्रयत्न  किया  है  क्योंकि  इसी  बात  को  लेकर

 चना की  गई  है  ।  रोलिंग  मिल  के  जिन  पुर्जों  का  संभरण  क्रय  डीभग  ने  किया  है  उनकी  संख्या  बहुत

 कम  है  ।.  यदि  वृद्धि  हुई  है  तो  वह  विद्युत  उपकरणों  के  सम्बन्ध  में  हुई  है  जिसके कई  कारण  थे
 ।

 tat  सुधार
 :

 विद्युत  के  सम्बन्ध  में  केवल  ५  करोड़  की  वृद्धि  हुई  है  जब
 कि

 प्राक्कलन
 ४८

 करोड़  से  बढ़  कर
 ७२

 करोड़  तक  पहुंच  गये  हैं
 ।

 स्वर्ण  सिह  रुकेगा  के  सम्बन्ध  में  इन  सब  बातों  को  प्राक्कलन  समिति  के  पृष्ठ

 १४१  में  लिखा  गया  है  |  उसका  संक्षेप  इस  प्रकार है  ।  प्रावधान के  दिन  से  टेंडर  की  तारीख

 तक  मूल्यों  व  कच्चे माल  की  कीमतों में  वृद्धि  होने  से  लागत में  cf  करोड़  रुपये
 की

 वृद्धि
 हुई  |

 इससे  परामर्श  दाताओं  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  सुधार  तथा  बढ़ाने  इत्यादि  से

 ११.२६ करोड़  की  वृद्धि  हुई  ।  देश के  अन्दर  परिवहन  इत्यादि  के  कारण  ५.  ११  करोड़ की वृद्धि

 बम्बई  के  माननीय  सदस्य  ने  इंस  बात  को  बहुत  बढ़ा  चढ़ा  कर  कहा  है  कि  ये  ऐसे

 परामर्शदाता  थे  जिन्होंने  जिस  कार्य  पर  संयंत्र  का  निर्माण  था  उसकी  लागत  भी  प्राक्कलनों

 में  शामिल  नहीं थी  ।  यह  बात  बताने के  लिये  मुझे  किसी  परामशंदाता  की  झ्रावश्यकता  नहीं है  ।.

 इस  बात  के  लिये  मैं  उस  परामर्श  दाता  को  जिसे  हम  ५०  लाख  रुपये  दे  रहे  हें  एक  या  २ प्रतिशत

 शौर  रकम  नहीं  देना  चाहता  हुं  ।  हमें  पता  है  कि  हमें  जमीन  की  कीमत  जोड़ना  होगी  |  इसलिये

 यदि  हम  बाद  में  उन  मदों  को  जोड़ें  जो  हमने  पहिले  नहीं  जोड़े  थी  तो  मेरे  समझ  में  नहीं  प्राता  कि  हमने

 क्या  गलती  की  ।  उदाहरणों तगर  बनाने  की  हम  जानते  थे  कि  हमें  एक  नगर  बसाना  होगा

 यह  बताने  के  लिये  हमें  किसी  परामर्शदाता  की  भ्रावस्यकता नहीं  थी  ।

 भी  सुधार
 :

 यदि  ऐसा  था  तो  १२०  करोड़  रुपयों  के  व्यय  को  सभा  के  समक्ष  कयों  नहीं

 बताया  गया  ।  को  ठीक  समय  पर  इस  सम्बन्ध  में  सूचना  क्यों  नहीं  दीਂ  गई  ।

 can  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  उस  समय  मेरी  ग्रोवर  ध्यान  नहीं दे

 रहे थे  ।  मेंने  सब  से  पहिले  इसी  को  लेकर  भाषण  प्रारम्भ  किया  था  हमने  सभा

 को
 इस  सम्बन्ध  में  समय  समय  पर  पूरी  जानकारी  देने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  मैं  सोचता  हूं  कि

 अब  माननीय  सदस्यों को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  नहीं  है  ।

 अब में  संशोधित  प्राक्कलनों
 पूरे  हो  गये  ठेकों  पर  निसार  थे  )  श्र  परियोजना  के

 विस्तृत  विवरण  के  प्राक्कलनों  का  भ्रातृ  जो  १३  .  €४  करोड़  है  को  लेता  इसका  स्पष्टीकरण

 प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन  के  परिशिष्ट  में  किया  गया  है  ।  मैं  यह  बात  बताने  का  प्रयत्न  कर  रहा
 था कि  उनके  मन  में  यह  भ्रांति  है  कि  परामर्श  दाताओं  के  साथ  किये  गये  समझौते  के  उनके

 ही  संभरणकर्ता भी  होनें  से  वे  हमारे  हितों  का  ध्यान  नहीं  रखेंगे  ।  मैं  रूरकेला के  सम्बन्ध  में  यह

 बता  चुका  हूं
 कि

 क्रय  शौर  डी  भग  ने  जो  दो  बार  सामग्री  का  संभरण  किया  उसमें  अरन्य  क्षेत्रों की  अपेक्षा

 बहुत  कम  वृद्धि हुई  ।.

 कभी  नादिर  भरुचा  :
 प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन के  पृष्ठ  ५१  में  स्पष्ट  लिखा  है  कि

 को  इस  बात  का  दुख  है  कि  लोहे  भ्रयस्क  की  पत्थर  की  खानों के  प्राक्कलन

 संसद  के  समक्ष  नहीं  रखे  कम

 सरदार  स्वर्ण  सिंह  :  निसंदेह  सदस्य
 ठीक  कह  रहे  तथापि  कदाचित  उन्होंने  उनके

 कथन  का  अभिप्राय  नहीं
 समझा

 है
 उसमें  लिखा  गया  है  कि  उसमें

 नगर  निर्माण कें  प्राक्कलन

 मूल  tit  में
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 शामिल  नहीं  किये  गये  हैं  ।  तब  वह  १३  करोड़  हो  या  १४५  करोड़  उसमें  विशेष  wax  नहीं  पड़ता

 al  जब  मैं  ag  कि  वहां  नगर  निर्माण  होगा  तब  यह  बात  गौण  हो  जाती  है  कि  मैंने  यह  नहीं  कहा

 कि  उसमें १३  करोड़  लगेंगे या  १४  करोड़  ।

 दुर्गापुर  में  हमारी  परामशंदाता  फर्म  इन्टरनेशनल  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  है  |

 किताबों  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  इसलिये  इस  बात  पर  व्यापक  दृष्टि  से  विचार  करना  AK

 कहना  कि  हमारे  हितों  की  रक्षा  नहीं  की  गई  गलत  है  ।  दुर्गापुर  के  सम्बन्ध  में  यह

 उठाया  गया  है
 कि

 हम  इन्टरनेशनल  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  को  जो  शुल्क  दे  रहे  हैं  उसके  भ्र लावा  हम
 इसको  को  भी  १४  करोड़  रुपये  दे  रहे  हैं  ।  यह  एक  टेक्नीकल मामला  है  मैं  इस  सम्बन्ध  में

 किसी  को  दोष  नहीं  दे  सकता  हूं
 ।  परामशंदाताशओओं कौर  इसकोन  के  नियमों  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  श्रांति  मैं  सभा  में  कई  बार  बता  चुका  हूं  कि  इसकोन  हमारे  ठेकेदार  संभरण  कर्त्ता

 हूँ  परामर्शदाता  नहीं  हैं  ।  जब  कि  इन्टरनेशनल  कम्पनी  हमारे  परामर्शदाता  हूं  धौर

 उनका  काम  यह  देखना है  कि  द्वारा  किया  गया  काम  निर्धारित  नक्शों  के  अनुसार  है  या

 । नहीं

 तब  यह  उत्पन्न  होता  है  कि  ठेका  देते  समय  १४  करोड़  रुपये  की  राशि  पृथक्‌ से  क्यों  दी

 गई  |
 जब

 कि
 सभी  मदों  यथा  धमन  रोलिंग  कोक  भ्रांति  इत्यादि  के  लिये  पृथक  पृथक

 राशि  रखी  गई  ।  बात  यह  है  कि  भिलाई  are  रूरकेला  में  विभिन्न  कारखानों  के
 लागत

 की  पाक  से  जांच  की  गई  थी  ।  जिन  वस्तुभ्नों  का  सौदा  पृथक्‌  से  किया  गया  उनके  लिये  यह  कहना

 अघिक  सुविधाजनक होगा  ।  wer  करना  ही  पर्याप्त  नहीं  है  अपितु  उस  सारी  बात  को

 संगठित  रूप  से  ate  ठीक  समय  पर  भी  करना  होता है  ।  कंसोर्टियम ने  ऐसे  संगठन  की  व्यवस्था

 कर  दी  थी
 ।  कंसोर्टियम में  विभिन्न  व्यक्ति  विभिन्न  वाहनों  का  संभरण  करते  थे

 ।
 कुछ  बातों

 का  हिसाब  रखना  होता  था  |  यह  एक  हिसाब  लगाने  वाला  मामला था  कुछ  मदों

 के  कारण  कुछ  हिसाबों को  प  x  रखना  at  कंसोर्टियम  ने  एक  ऐसे  संगठन  की  भी  व्यवस्था  की

 थी  जो  यह  देखें  कि  निर्माण  ठीक  तरह  हो  केवल  सामग्री  एकत्र  करने  से  तो  मकान  नहीं
 बन

 लाता है  किसी  व्यक्ति  की  देख  रेख  में  वह  काम  भी  करवाना  होता  है  ।  इन्टरनेशनल

 कम्पनी  जो  हमारे  परामशंदाता  वे  ही  ठेके  की  शर्तों  के  अनुसार  हमारे  मिस्त्री

 इंजीनियर हूँ  वे  ही  इस  बात  की  भी  देख  रेख  करेंगे  कि  काम  निर्धारित  नक्शों  के  भ्रनुसार  पूरा

 संभरणकर्ता वे  हूँ  जो  कुछ  सामग्री  हमें  देते  हूं  ।  इसलिये  विभिन्न  मदों  के  wera  यह  मद  ऐसी  थी

 जिसे  हम  सरलता  से  पृथक्‌  रख  सकते  थे  ।  नीचे  देह  हम  wa  यह  सोचते  हैं  कि  हम  उनसे यह  राशि

 विभिन्न  मदों  के  भ्रन्तगंत  रखने  को  कह  सकते थे  ।

 ठेकेदार को हमें  ठ  केदार  कौर  परामर्शदाता के  कार्यों  में  भेद  करना  होगा
 |

 tia  निर्मित  कर  उसे  ठे  के  की  शर्तों  के  अनुसार  मुझे  देना  होगा
 |  जब  परामर्शदाता  मझ

 पह  बतायेगा  कि  वह  चीज  निर्धारित नमूने  के  श्रतुसार बनी  है  नही ं।  इसलिये  इन  दोनों

 के  कार्य  भिन्न हैं  ।  इनके  बारे  में  बहुत  wifa  पदा हुई  है  ।

 wa  मैँ  अपनी  सफाई  न  दे  कर  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इन  बातों  पर

 पर्याप्त विचार  किया  है  ।  मैं  इसके  लिये  उनका  प्रसंदी  करता  हूं
 ।

 मुझे  बहुत  से  सुझावों से

 पहुंचा  है  ।  मैं  उनमें  से  कुछ  सुझावों  को  लेता  ड्रा  ag
 बताऊंगा  कि  सरकार  उनके

 बारे में  क्या  विचार  कर  रही है
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 अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  डिजायन  संगठन  के  सम्बन्ध  में  कहा  है  |  यह  बात  बहुत

 महत्वपूर्ण है  ।  हमने  इसको  शिशु  रूप  में  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ate  हमारा  विचार  है  कि  हम

 भविष्य  में  इसे  अधिक  सुदृढ़  बनायें  ।  निसंदेह  स्थानीय  प्रतिभासम्पन्न  व्यक्तियों  को  उसमें

 स्थान  देंगे  ।  इसलिये  आवश्यकता  होनें  पर  विदेशी  सहकारिता  प्राप्त  करने  में  भी  हमें  किसी  तरह

 की  हिचक  नहीं  होगी  ।  कहां  आवश्यकता है  कहां  नहीं  इस  सम्बन्ध  में  रोका  मेरा  मतभेद

 हो  सकता है  |  हमारा  इरादा  यह  है  कि  हम  उपलब्ध  विदेशी  सहकारिता  के  उपयोग  से  इसे  प्र

 छाली  रूप  में  संगठित  करेंगे  इसके  काय  का  रांची में  स्थापित  होने  वाले  भारी  इंजीनियरिंग  निगम

 के  कार्य  से  समन्वय  करेंगे  ।  हमारा यह  उद्देश्य  है  कि  नये  विकास  कार्यक्रमों  तथा  नये  संयंत्रों  में  हम

 यथा  संभव  स्वदेशी  यंत्रों  र  सामग्री  का  प्रयोग  करें  इस  अ्रभिप्राय  के  लिय  हम  देवा  में  उपलब्ध

 टेक्नीकल  ज्ञान  तथा  यंत्रों  का  अ्रधिकतम  क्षमता  में  उपयोग  करेंगे  ।  भारी  इंजीनियरिंग  निगम

 तथा  डिजायन  संगठन में  पूरा  समन्वय  रहेगा  तथा  यह  संगठन  ऐसे  स्थान  पर  बनाया  जायगा  जहां

 से  उन  दोनों  में  सुविधापूर्वक a
 सरलता

 से  परामर्श हो  सके

 श्री  दासप्पा  तथा  एक  झर  सदस्य  ने  कहा  कि  इस्पात  के  निर्यात  तथा  arava  aria

 के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  मामलों  में

 पराग्वे

 देने  के लिये एक  सलाहकार परिषद्‌  बनायी  जानी  चाहिये

 यह  बड़ा हीਂ  सुन्दर  सुझाव है  |  प्राक्कलन  समिति ने  ऐसा  ही  सुझाव  दिया  था  ।  माननोय

 महिला  सदस्य  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  मैं  सर्वदा  ही  प्राक्कलन  समिति  के  सुझावों  से

 wa  मैँ  यही  विचार  कर  रहा  हूं  कि  ae  सलाहकार  परिषद्‌  किस  प्रकार  को

 होनी  चाहिये  |

 मेरे  मित्र  श्री  भरूचा  ने  शंका  प्रकट  की  है  कि  इस्पात  की  लागत  अधिक  होगो  ।  उन्होंने

 बड़े  नाटकीय  ढंग  से  कुछ  आंकड़े  बताय  मेरा
 इस

 सम्बन्ध  में  यही  कहना  है
 कि

 वह  मेरे  पास
 और  मैं  स्पष्ट  कर  दूंगा  कि  उनकी  गणनायें  ठीक  नहीं  हैं  ।  उन्होंने  २००  करोड़  रुपये  बताये हैं

 इससे  उन्हें  अवक्षयण  तथा  सूद  aia  के  अंकड़े  में  जोड़ने  चाहिये  ।  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  हमने

 अधिक  धन  व्यय  नहीं  किया  है  जितना  टाटा  wear  इंडियन  ने  भ्र पनी  स्थापना  पर  व्यय

 किया  ।  अन्य  देशों  को  तुलना  में  भी  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना  पर  हमने  कम  ही  धन  व्यय  किया  ।

 हमारे यहां  जनशक्ति  सस्ती है  ।  हम  प्रौद्योगिकीय  विकास  का  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।  लौह

 अयस्क  उत्तम  प्रकार  के  हैं  ।  विभिन्न  कामों  के  लिये  हमारे  पास  विद्वान  व्यक्ति हैं  ।  इस  ग्रा धार पर

 मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  इस्पात  के  मूल्य  बड़े  उचित  इसलिये  देश  का  औद्योगीकरण करने  के  बारे

 में  हमारे  प्रयत्नों  का  बड़ा  ग़लत  चित्र  हमारे  सामने  रखा  गया  है  ।  यदि  इस्पात  के  मूलभूत  उद्योग  का

 उचित  विकास  नहीं  रहेगा  तो  हम  एक  कदम  भी  प्राग  नहीं  बढ़  सकेंगे  ।

 हमारे  परामशंदाताश्रों  नें
 भो

 लागत  के  बारे  में  कुछ  बताया था  ।  उनके  द्वारा  बताये  गये

 आंकड़े बड़े
 श्रीकांत

 थे  मैं  सभा  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  चाहे  हमने  कितनी  भी  ग़लतियां  कयों
 न  की  हों  परन्तु  फिर  भी  हमारे  इस्पात

 के  मूल्य  तुलनात्मक  तथा
 कम  होंगे  |  मैं

 संयंत्र  से  काम  लेता  हूं  परन्तु
 जब  हम  इन  संयंत्रों का  निमाण  कर  रहे  इतना  विकास  कार्य  कर  रहे  हैं

 उस  समय  मैँ  यह  कल्पना  भी  नहीं  कर  सकता कि  कोई  यह  कहे  कि  हमें  एक  पैसा  भी  नहीं  दिया  जाना

 चाहिय े|  मुझे  भी  कुछ  भ्रनुभव है  ।  परन्तु  यह  कहना  कि  सभी  प्रकार  के  काम  छोड़  कर  हमें  न्यायिक

 जांच  की  प्रतीक्षा  करनी  ठीक  नहीं  है  ।  इस्पात  संयंत्रों  के  बारे  में  बहुत  सी  wea  संस्थानों

 के  दवारा  सावधानी  से  सभी  बातों  की  जांच  की  जाती  किसी  व्यक्ति  के  द्वारा  ग़लती

 20  (Ai)
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 करने पर  उस  व्यक्ति को  उचित
 दण्ड  दिया  जाता  है  क्योंकि  दण्ड  दिया  भी  जाना  चाहिय े।

 परन्तु  यह  कहना  कि  हम  काम  ही  बन्द  करके  बैठ  एक  दम  प्रीत  बात  है  |

 लैबोरेटरी  को  संगठित  करने  का  सुझाव  दिया  गया  ।  हम  प्रयत्न  कर  रह  हैं  कि  तोनों  इस्पात

 संयंत्रों  में  परे  यंत्र  लग  जायें  श्र  उनमें  यंत्रवत  लैबोरेटरी  भी  बना  ली  जायें  ।  छोटों  निम्न  उदण्ड

 भट्टियों  ् (दौफ्ट  फर्नेस  )  के  विकास  के  बारे  में  कुछ  कहा  गया  |  प्रारम्भ के  भाषण  में  ही  इसके

 सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  बता  चुका  हूं  ।  संयंत्र  की  स्थापना  की  जा  चुकी  है  कौर  उसके  अनुभव

 से  हमने  लाभ  उठाया  है  ।

 योजनाओं  के  विस्तार के  बारे  में  मैं  इससे  अधिक  कौर  कुछ  नहीं  कह
 सकता

 कि  मैं  उन
 सभी

 माननीय  सदस्यों  से  सहमत हूं  जिन्होंने  कहा  है  कि  चौथा  संयंत्र  लगाने  से  पुर्व  हमें
 वर्तमान  संयंत्रों

 का  विस्तार करना  चाहिये  ।  यह  बड़ा  ही  सुन्दर  सुझाव  दिया  गया  है
 |  में  सभा  को  अझ्राइवासन

 देना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  १०  इस्पात  संयंत्रों  के  प्रबन्ध को  इस  प्रकार  योजना  बनाई

 है  कि  इनका  एवमेव  विस्तार हो  जायगा  ।  भीतर  में  पाइप  प्राणी  लगाने  की  योजना  इस

 प्रकार  बनाई  गई  है  कि  विस्तार  निश्चित  रूप  से  हो  जायेगा ।  इससे  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि

 हमारा  विचार  इनके  विस्तार  का  ही  है  |  हमें  अनुभव  हुमा  है  कि  इसके  बारे  में  प्रारम्भिक  कार्यवाही

 पी  चाहिये  ate  इसीलिये  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  का  परियोजना  अध्ययन  करने  के  लिय  हमने  एक

 भारतीय  परामशंदाता  सारे  को  नित्य  क्त  किया  है  जिससे इस  साथ  के  द्वारा  बनाये  गये  के  प्राकार

 पर  यह  fara  किया जा  सके  कि  चौथा  इस्पात  संयंत्र  कब  बनाया  जाये  ।  हमें  इन  सभी  मामलों पर

 गंभीरता से  विचार  करना  है  तथा  शीघ्रता में  कोई  निर्णय नहीं  लेना  है  ।

 दोनों  मन  भट्टियों  में  उत्पादन  के  बारे  में  कुछ  शंकायें प्रकट  की  गई
 मैंने  पहले  भी  इसको

 स्पष्ट  करने  का  प्रयत्न  किया
 था  ।

 मुझे  पता  लगा  है
 कि

 रूरकेला  मन  भट्टी  का  कल
 का  उत्पादन

 Ro  टन  से  कुछ  भ्रमित  था  |  भिलाई  का
 ८००

 टन  से  कुछ  अधिक  था  ।  भिलाई में  उत्पादन

 अधिक  हो  रहा  है  शर  कुछ  दिनों  तो  उसमें  १००० टन  का  भी  उत्पादन  हुमा  है  ।  परन्तु  औसत

 ८००टनकाही है  ।  मैंने  बताया  था  कि  इसमें  कहीं  पर  कुछ  खराबी  श्री  गई  थी  ।  कौर इसी  कारण

 वश  उत्पादन कम  था  ।  परन्तु अब  मैं  fara से  कह  सकता  हूं  कि  उत्पादन  बढ़ेगा
 |

 हमने  भद्रवती  का  विस्तार  करने  का  निश्चय  कर  लिया  है  ate  सभी  संभावित  काम  किये

 जा  रहे  हैं  जिनके  इसका  विस्तार  किया  जायगा  |  प्रथम  योजना  काल  में  भी  इसको  बढ़ाया

 गया था  ।  इससे  सम्बन्धित कुछ  योजनाश्रों को  स्वीकार  किया  गया  है  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  मै

 वह  इसके सभा  को  प्रसन्नता पूर्व क  बताना  चाहता हूं  कि  मुख्य  मंत्री  ते  मुझे  बताया है  कि  सिद्धान्तत

 लिये  निगम  बनाने  के  लिये  उत्सुक  हैं  क्योंकि  उसी  पद्धति  के  अनुसार  इन  संगठनों  का  प्रबन्ध  ठीक  प्रकार

 से  किया  जा  सकता  है  |  wae  प्रयोग ने  भीਂ  निगम  बनाने  का  ही  सुझाव  दिया  था  |  इस

 परियोजना के  विस्तार की  कुछ  योजनायें  हमने  बनाई  हैँ  उन  सभी के  सफल  होने  की  हमें

 झबिया है  परन्तु  इन  योजनाश्रों  के  लिये  हमने  पहले  ३  करोड़  रुपये  का  प्राक्कलन  किया  थ

 जब  कि  अब  हमने  उसकी  ब्योरेवार  योजना  बना  कर  उसके  लिये  ५  करोड़ रुपय  रखे  हँ  ।  मझे  इस

 बढ़ोतरी  की  कोई  चिन्ता  नहीं  है  प्रौढ़  भद्रवती  का  विस्तार  करने  में  भी  मुझे  कोई  कठिनाई  नहीं

 है  ।
 इसके  विस्तार  के  लिये  आवश्यक  जो  भी  कुछ  किया  जा  सकता  वह  किया  जायेगा  ऐसा

 सन  में  माननीय  सदस्य  को दे  सकता  हुं  ।

 अलौह  तथा  टूल  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  के  बारे में  कहा  इसके  बारे  में  तभी  तक

 कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  |  en  निश्चित  निणय  लेना  है  कि  इसको  कहां  पर  स्थापित
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 किया  जाना  हम  चाहत ेहैं  कि  इसको  उत्तम  स्थान  पर  स्थापित  किया  जाये  पौर  घन  भी

 कम  व्यय हो

 मैं  समझता हुं  कि  हमें हिन्दुस्तान
 स्टील  के  निदेशकों के  बोझ  के

 बारे
 में  कुछ  कहा गया  |

 ऐसी  कोई
 बात  नहीं  कहनी  चाहिये  जिसका  wax  महत्वपूर्ण  निर्णय  लेने  वाले  व्यक्तियों पर  पड़े  ।

 श्रीमती  रेणु चक्रवर्ती  ने  कहा  कि  हमें  wat  कुछ  धातुविज्ञान  विशेषज्ञों  को  निदेशक  बनाना  चाहिये

 परन्तु  तथ्य  यह  है  कि  उचित  प्रकार  के  इस्पात  की  जानकारी  बोल  वाले  व्यक्तियों की  बड़ी  HAT  है  ।

 श्री  नाथपाई  के  समान  मेरा  भी  मत  है  कि  प्रत्येक  पद  पर  भारताय हों  ।  परन्तु  यहीं  सबसे  बड़ी

 कठिनाई  है  कि  निदेशकों  के  रूप  में  रखने  के  लिये  हमारे  पास  उपयुक्त  इस्पात  के  जानकार  व्यक्ति

 नहीं है  |  परन्तु  फिर  भी  में  इस्पात  के  जानकार  भारतीयों  की  खोज  में  हूं  सनौर  आश्या करता  हूं  कि

 उनके  जाने  पर  जब  मेँ  उनको  दिये  जाने  वाले  वेतन  के  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करूंगा तब  सभा  उन्हे

 स्वीकार  कर  लेगी  क्योंकि  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  ऐसे  व्यक्तियों  को  ७०००,  ८०००  तथा  2000084T

 तक  वेतन  दिया  जाता  है  ।

 संधारण  मूल्य  के  बारे  में  भी  कुछ  बताया  गया  ।  हम  प्रदूषक  प्रयोग  की  सिफारिशों

 के  अनसार  काम  करते  हैं  |  यद्यपि  कभी-कभी  प्रफुल्ल  प्रयोग  की  भी  यहां  पर  आलोचना  की  जाती

 है  परन्त ुमें  समझता  हूं  कि  एक  सं विहित  संगठन  बनाने  के  पश्चात्‌ च्धण  हमें  उसकी  नहीं

 करनी  चाहिये  ।  इस्पात  एक  नियंत्रित  वस्तु  है  तथा  इसके  मूल्य  निश्चित  करते  सभी  व्ययों

 पर  विचार  किया  जाता  है  ।  संधारण  मूल्य  के  सम्बन्ध मं  हम  पंचवर्षीय  विकास  कार्यक्रम  के  आधार

 पर  काम  कर  रहे  जब  तक  नदाली  ग्रा योग  की  सिफारिशों  द्वारा  बताई  गई  राशि  में  कोई  भ्रातृ

 नहीं  पड़ता  है  तब  तक  चाहे  श्राप  दो  वर्षो ंके  सम्बध  में  प्रिया  कुल  पांच  वर्षों  के  सम्बन्ध  में

 गणना  कोई  प्रकार  नहीं  पड़ता  है  ।  उत्पादन शिकार  को  हमने  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  नहीं

 यद्यपि  प्रफुल्ल  आयोग  ने  कहा  था  कि  उसकी  भी  गणना  पांचों  वर्षों  के  राडार  पर  की  जानी

 चाहिये  ।  हमन  उत्पादन  शुल्क  को  उसी  तिथि  से  लगाया  जिसे  विधि  को  उसकी  घोषणा  की

 गई  थी  ।  बिजली  पर  wife  इतने  मद  उन  सभी  पर  ध्यान  दिया

 जा  रहा है

 नाथ पाई  मंत्री  महोदय  इंटरनेशनल  स्टील  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  की  पूंजी  के  प्रीत  का

 उत्तर दें
 ?

 cay  fag:  मेने  भ्रांकड़े नहीं  देखें  हैं  परन्तु  मैं  उन्हें  शवासन  दे  सकता  हूं  कि

 चाहे  वह  थोड़ी  पूंजी  हो  अथवा  अधिक  पंजी  सका  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता  है  क्योंकि  कुछ  ऐसे

 लोग भी  हैं  जिनके  पास  कोई  पंजी  नहीं  है  ।  इसलिये  यह  तो  छोटे-छोट  मामले  हैं  ।

 महोदय  श्री  श्री  मालवीय  को  स्पष्ट करें  ।

 श्री  के०  दे०  मालवीय  मेने  इन  अ्रांकड़ों को  समझने  का  प्रयत्  i  है  ।  अंकों में

 कोई  ग़लती  नहीं है  ।  केवल  इतनी  कमी  इसमें  रह  गई  कि  यदि  इसमें  एक  स्पष्टीकरण  नोट

 जोड़  दिया  भाता  कौर  उसमें  आंकड़े  खोल  कर  बता  दिये  जाते  तो  समझ  में  भ्रासानी  से  wm  सकते

 थे  ।  १३.६५  लाख  रुपय  का  प्राक् कलित  व्यय  ३६०  पदों  के  लिये  दिखाया  गया  है  ऊपर

 ते  कुछ  गड़बड़ी
 इन

 झ्रांकड़ों  में  दिखाई  देती  क्योंकि  3&c  पदों  के  लिये  १३  .  ६५  लाख  रुपये

 और  ३३६  पदों
 के

 लिये  १८
 लाख  रुपये  इसमें  दिखाये  गये  परन्तु  ३६०  पदों  की  स्वीकृति

 स्वीकृति  पदों  के  लिये  भरती  करनी  होती  कौर  इसी  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि

 १३.६५  लाख  रुपये  का  उपबन्ध  ३९०

 पदो  कै  लिये  १२  महीनों  के  लिये  नहीं  किया
 गया  है  ।

 मूल  अँगरेजी  में
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 नवम्बर  १९४५७  में  प्राक्कलन  बनाते  समय  उपबन्ध  किये  गये  थे  ।  परन्तु  gexe—

 ६०  में  इस  में
 परिवहन  कर  दिये  गये  ।  श्री  वित्त  मंत्रालय  राय-व्यस्क  प्राक्कलनों  में  ऐसे

 किसी  भी  उपबन्धों  को  शामिल  नहीं  करती  है  जिसकी  स्वीकृति  पहिले  ही  प्रदान  करली  गई  है  ।

 इसलिये  ३३६  स्वीकृत  पदों  का  व्यय  १८.८६  लाख  रुपये  रख  दिया  गया  है  ।

 तरन्त में  ,  मेरा  यही  कहना है  कि  यद्यपि  ३३६  के  लिये  ३९०  प्रंक हैं  परन्तु  यह  ३६०  पद

 १२  महीनों  के  नाम  के  लिये  नहीं  हैं  ।  यह  प्राक्कलन  तो  भ्रमरी  रूप  में  बना  गया  था

 सच  यह  है  कि  यद्यपि  १३  ६५  लाख  रुपये का  प्राक्कलन  किया  गया  था  परन्तु  व्यय  केवल  ११.  gy

 लाख  रुपये ही  किये  गये  ।  अब  प्रायोजित  ३३६  पदों के  लिये  १८  ८६  लाख  रुपये  का  प्राक्कलन

 किया  गया  है
 ।  जब  कि  पिछले  ag  ३६०  पदों  का  प्राक्कलन  बनाया  गया  था  कौर  नियुक्ति

 केवल

 २२६  व्यक्तियों  की  गई  थी  जिन  पर
 ह

 9  लाख  रुपया  व्यय  किया  गया  |

 श्री  नौशीर  भरुचा  :  सभा  ने  १३  लाख  रुपये  Eo  व्यक्तियों  को  नियुक्त  करने  के  लिये

 दिये  थे  ।  इसलिये  उन्हें  यह  कहने  का  कोई  भ्र धि कार  नहीं  है  कि  वह  २२६  व्यक्ति  नियुक्त  करे

 ११  लाख  रुपया  व्यय  करें  ।  है  कि  wa  वह  ३३६  व्यक्तियों को  नियुक्त करने  के  लिये  १८

 लाख  रुपया  जो  मांग  रहे  हूँ  उसमें
 से  १०७  व्यक्ति  नियुक्त करे  कौर  १७  लाख  रुपया

 व्यय  करे
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  स्पष्टीकरण  दे  दिया  है  wa  मानीय  सदस्य  स्वयं

 निर्णय  कर  लें  ।  क्या  कोई  माननीय  सदस्य  किसी  कटौती  प्रस्ताव  पर  मत  विभाजन  चाहते  हैं  ?

 ्  श्री  तक  qo  विट्ठल  राव  हम  कठौती  प्रस्ताव  संख्या  ११२६  पर  मत

 विभाजन  चाहते  हैँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  ११२६  मतदान  के  लिए  रखा  गया
 ।  सभा

 में  मत  विभाजन  ।  पक्ष  में  २१,  विपक्ष में

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 eg  सभी  कटौती  प्रस्ताव  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  खान  श्र  इंधन  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  मांगें  मतदान  के  लिए

 रखी
 गई  तथा

 स्वीकृत  हुई

 मांग  संख्या  शीर्षक  राशि

 a  ee  oe  re  ee  ere  en  ce  en  a  a

 रुपये

 प्  खान  और  इंधन  मंत्रालय  ३६,९€८,०००

 प्र  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  .
 X,0  X,%  3,900

 तेल  ait  प्राकृतिक  गैस  की  ख  » ?o  3M  ०००

 द्  खान  और  ईधन  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  विभाग  शौर

 अन्य  व्यय  २,5८१,  ०,०००

 Ro  खान  शर  इ
 धन

 मंत्रालय  का  पूंजी  व्यय
 २२,०६६

 ०,०००
 गए  एएएएएएएलणणय

 अंग्रेजी  में
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 सम् भरण  मार आवास  अ

 उपाध्यक्ष  महोदय :.  सभा  में
 ae

 ग्रा वास  श्र  संभरण  मंत्रालय
 की  अनुदानों

 की

 मांग  संख्या  ९५ से  RE  तथा  १३६ से  १३८  पर  चर्चा  होगी  ।  जो  माननीय  सदस्य  अपने  कटौती

 श्रीताल  प्रस्तुत  करना  चाहें  १५  दिन  मिनट में  अपने  कटौती  प्रस्तावों
 की

 संख्या
 सभा  पटल  पर

 दे  दें

 au  ZEXE-Fo  के  लिये  श्रीवास श्र  संभरण  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  निम्नलिखित

 मांगे  प्रस्तुत  की  गईं  —e
 at

 मांग  संख्या  दीपक

 =  a  एाानगवमावाावानाााााकाान  ि  क  ि

 रुपय

 gy  arava  art  संभरण  मंत्रालय  49,  £19,000

 ९  संभरण
 २.५९,  2,000

 8७  ग्न्य
 सैनिक  निर्माण  कायें  १२,०००

 शप  स्टेशनरी  ग्र  मुद्रण  १२,६  ३,०००

 &&  निर्माण  श्रीवास  कौर  संघ  रण  मंत्रालय  के  arta  विविध  fart

 अर व्यय  १,०६०  ४,०००

 १३६  दिल्‍ली  पंजी  व्यय  G92  १७  000

 १३७  भवनों  पर  पंजी  व्यय  9,48,  €X,  000

 कौर  संभरण  मंत्रालय  का  अरन्य  पंजी  व्यय RRs  GUY, RE  000

 न

 श्री  मोहन  स्वरूप  )  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  बहुत  आभारी  ह्  कि

 मूझे  बोलने  का  मौका  दिया  गया
 ।

 पिछले  साल  भी  मुझे  हाउसिंग  एंड  सप्लाई की

 डिमांड्स  पर  बोलने  का  अवसर  मिला  था  ।
 इस

 वर्ष  भी  मेँ
 इस

 सम्बन्ध  में  कुछ  विचार
 प्रकट  करना  चाहता  हं  |  इस  मिनिस्ट्री  में  तीन  डिपार्टमेंट  शामिल

 हाउसिंग
 और

 सप्लाई
 |

 जहां  तक  का  सवाल  पिछले  साल  बहस  करते  हुए  कुछ  लोगों  ने
 पी०  डब्ल्यू  डी०  को  पब्लिक  वेस्ट  डिपार्टमंट  कहा  लेकिन  भ्रमर  उस  को  प्लंडर  विदाउट

 नव्य डज़र  कहा  तो  कुछ  बुरा
 न

 होगा  ।  यह  देखा  जाता  है  कि  जिस  ठेके  लिए  जाते

 तो
 उस

 --#1.
 दस

 परसेंट
 तो

 वैसे  ही  मारजिन  रखा  जाता  ताकि  लोग  खुले  तौर  से
 दस  परसेंट  की  बचत  कर  सकें  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  कभी  श्राप  ने  भी  कंट्रैक्ट  का  काम  किया  है
 ?

 श्री
 सोहन  स्वरूप  :

 किया  नहीं  लेकिन  कौर  लोगों को  देखा  है  ।  यह  श्राम  तौर

 पर  देखा  जाता हं
 कि

 सामान  चोरी  चला  जाता  मै  सीरियल  गायब हो  जाता  रिश्वत

 का  यह  हाल  हैं
 कि

 शुरू  से  ले  कर  भ्राखिर  तक--झ्रोवरसियर  से  ले  कर  चीफ  इंजीनियर
 तक  ठेकदार  को  रुपया  देना  पड़ता  है  ।  ऐसे  सुरते-हालात  में  ईश्वर  हीਂ  जाने  कि  मकानों  की

 कंस्ट्रक्शन  कसे  होतीਂ  हूं
 ।

 रोजाना  हम  श्राप  यह  सब  देखते  Fa  १७  मान



 गा  rs
 डे  झ्रावास  प्रौढ़  सं  े  ad)  मंत्रालय  ३१  FEKE

 PEXE  को  क्वैश्चन  नम्बर  २०३८  पूछा  जो  कि  रनकपुर  में  डाकखाने  की  बिल्डिंग

 के  बारे  में  था  ।  वह  डाकखाना  तीन  चार  बरसों  से  बन  रहा  हैऔर  wat  तक  fan  दीवारें

 जरा  पाई  हैं  ।  वह  जगह  मेरी  कांस्टी'्यूएन्सी  में  है  ।  मैं  ने  उत  के  मुताल्लिक  तहकीकात

 की  है  att  मुझे  बताया  गया है  कि  बहुत  सा  सामान  गायब  हो  गया  है  ate  उस  मं

 निर्यारंग  डिपार्टमेंट का  स्टाफ  भीਂ  शामिल है  ।  यह  बात  मुझे  बताई गई  है
 ।  मुमकिन हैं

 कि  यह  गलत  हो  |  मुझे  बताया  गया  है  कि  साइट  से  लोहा  कौर  सरिया  गायब
 हो  गया  है

 और  इमारत  wat  थोड़ी  सी  बनी  है  ।  मिनिस्टर  साहब  ने  उस  वक्त  यह  जवाब  दिया  था

 कि  पिछले  ठेकेदार  नें  जो  काम  छोड़ा  था  उसे  पुरा  करने  के  लिये  एग्जेक्यूटिव

 सी०  पी०  डब्ल्यु०  ने  टॉवर  मांगे  थे  ।  इस  काम  पर  श्री  जो  खच  होगा  वह  पिछले

 अनुमान  से  ज्यादा  हो  गया है  |  कंस्ट्रक्शन का  काम  शुरू  होने  वाला  है  कौर  eXe-Go A में

 उसके  खत्म  हो  जाने  at  उम्मीद  है  ।  उपाध्यक्ष  यह  दशा  हैं  उस  जगह  की

 कभी  तक  वह  बिल्डिंग बन  नहीं  पाई  हैं  ।  इस  तरह कि  एग्जाम्पलज  बहुत  सी
 दी

 जा

 सकती  हैं  ।

 stata  नेशनल  हाईवे  पर  एक  ब्रिज  बना  है  ।  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ने

 उस  का  उद्घाटन  किया
 था  ।  एक  साल  पुल  बना  कौर  दूसरे  साल  उस  का  एक  पोर्शन

 गिर  भी  हालांकि  पुल  oft  अंडर  कंस्ट्रक्शन  था  ।  पिछले  जाड़ों  मेने  देखा  कि  गिरे

 हिस्से
 की

 मरम्मत
 की

 जा  रही  थी
 ।

 श्राप  देख  सकते  हैँ
 कि

 नैशनल  हाईवे
 की  यह

 दशा
 ट  ‘ |

 खतीमा  में  बंगाली  कालोनी  बन  रही  है  ।  उस  की  भी  यही  दशा  है  ।  इसी  तरह

 ह  बताना  चाहता  हुं  कि  मिनटों  रोड  पर  कुछ  क्वाठँजें  बने  हुए  जिन  के  बारे  मे  बताया

 जाता  है  कि  वे  पिछली  वार  के  जमाने  मं  बने  थे  ।  वे  aes  खासे  क्वाटर  लेकिन  Tal

 जाता  है  कि  wa  उन  को  तोड़  दिया  जायगा  ate  उन  कौ  जगह  पर  वहां  qed}-retUs

 बिल्डिंग  बनाई  जायगी  |  दो  एक  इंजीनियर  साहिबान  जिन  का  कि  इस  से  वास्ता  मैँ  ने

 पुछा  तो  उन्होंने  कहा  कि  उन  की  लाइफ  नहीं  रही  ।  म  कोई  एक्सपर्ट  नहीं  लेकिन

 एपेरेंटली  वे  क्वार्टर  अच्छे  खासे  हैँ  ।  श्राप  जानते  हैं  कि  दिल्‍ली  में  एकामोडेशन  की  कितनी

 कमीਂ  लेकिन  जब  मै  देखता  हूं  कि  अच्छी  खासी  इमारतों  को  गिराने  की  बात  की  जाती

 तो  दुख  सा  होता  हँ  ।  दिल  में  मल्टी-स्टोरीज़  बिल्डिंग  बनाने  के  लिए  काफी  जगह

 खाली  पड़ी  हुई  हू  ।  तो  फिर  क्या  वजह  हैं  कि  मिनटों  रोड  की  west  खासी  इमारतों  को

 तोड़ा  जाये  ।

 मैंन  पीठासीन

 कृषि  भवन  के  सामने  एक  इमारत  पिछले  साल  तोड़ी  गई  |  कहा  जाता  है  कि  ब

 वहां  एक  मल्टी-स्टोरीज़  बिल्डिंग  बनाई  जा  रही  है  ।  जहां  तक  कृषि  भवन  का  ताल्लुक

 पिछले  साल  बारिश  की  वजह  से  वहां  पर  पचास  हजार  गैलन  पानी  भर  गया  ।  एक  दफा

 मुझे  कृषि  भवन  जाने  का  इत्तफाक  gar  मैँ  ने  देखा  कि  हजारों  फाइलें  पानी  में  भीगी

 पड़ी  थीं  ।  वहां  पर  एक  प्राचीन  स्टोर  भी  था  ।  उस  का  सारा  सामान  सड़  गल  कर  खराब

 हो  गया  था  ।  वहां  कई  दिन  तक  पानी  भरा  रहा  ।  इसी  तरह  मिनटों  fad  के  नीचे  भी

 कई  दिन  तक  पानी
 भरा  रहा  ।  भ्राखिर  यह  कैसी  प्लानिंग  है  ?  इस  डिपार्टमेंट  के  क्या
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 «ग  क्या  तरीके  हैं  कौर  कैसे  एक्सपर्ट  जो  इस  तरह  के  मकानात  बनाते  हैं  कि  सड़क

 तो  ऊंची  है  शर  उस  पर  बने  हए  मकान नीचे  जैसे  कि  कृषि  भवन  झर  उद्योग  भवन
 a.

 हैं  ।  मेँ  मिनिस्टर  साहब  से  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  कैसा  प्लानिंग  हैं  ।  वह  इस  का

 स्पष्टीकरण  करें  |  कृषि  भवन  के  समीप  एक  बिल्डिंग  जिस  में  पहले  खाद्य  मंत्री  रहा

 करते  थे  ।  शायद  st  जय रामदास  दौलतराम  वहां  रहे  थे  ale  फिर  मंशी  साहब  भी  रहे

 4  ।  उस  मकान  को  तोड़ने  का  इन्तजाम  हो  रहा  है  कौर  उस  जगह  पर  एक  मल्टी-स्टोरीज़

 बिल्डिंग  बनाई  जायगी  ।  मरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  यह  क्या  तरीके  हैं  कि  दिल्ली  में

 मकानात  की  कमी  पैसे  का  अभाव  हो  शौर  दूसरे  देशों  से  कज  लिया  जाता  हो  wie

 फिर  भी  बनी  बनाई  इमारतों  को  तोड़ने  की  बात  हो  ।  इस  डिपार्टमेंट  इस  कद्र  करप्शन

 है  कि  कुछ  कहा  नहीं जा  सकता  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  एक  हाई  पावर  कमीशन  बिठाया

 जो  कि  करप्शन  के  मुताल्लिक  जांच-पड़ताल  करें  कि  यह  urea  कौर  ये  तरीके  कब

 ae  जारी  रहेंगे  शौर  वह  कमीशन  तरीके  बताए  कि  सैंट्रल  पी०  डब्ल्यू०  डी०  में  उम्दा

 तरीके  से  काम  किस  तरह  से  किया

 जाहिर  है  कि  यहा  पर  मकानात  की  कितनी  कमी  है  li  देखता  हू  कि  हर  र

 सैंकड़ों  झ्रादमी--क्लास  फोर  एम्पलाईज--साइकिलों  पर  शाहदरा  कौर  गाजियाबाद  जेसे

 दूर  इलाकों  से  दफ्तरों  में  ७  हैं  और  शाम  को  छः  बजे  बेचारे  वापस  जाते  हैं  ।  जो  आदमी

 सुबह  चार  बजे  से  उठ
 कर

 झाफिस  wes  करे  और  शाम  को  छः  बज  वापस
 उस

 की

 ददा क्या  होगी  ?  गवर्नमेंट  इस  बारे में  कुछ  नहीं  सोच  रही है  कि  हाउसिंग की  कमी  को

 किस  तरह  दूर  किया  जाये  ।

 जो  रिपोर्ट  हमारे  सामने  उस  में  बताया  गया  है  कि  पांच  सौ  रुपए  तौर  उस  से
 क  वीक

 ज़  हक  रप  र  पाने  वाले  श्राफिसजं  के  लिए  एकामोडेशन  की  डिमांड  Wi Qow  यूनिट  ऐवेलेबिलिटी

 Qi VREIZ  यूनिट  है  कौर  कमी  २,३४४  यूनिट  है  ।  पांच  सौ  रुपए से  कम  पाने  वाले  प्राफिसजें

 के  लिए  एकामोडेशन  की  डिमांड  ३६,२६७  यूनिट  ऐवेलेबिलिटी  १६,७५१  यूनिट  है  कौर

 कमी  PE UWE  यूनिट  की  हैं  ।  क्लास  फोर  की  डिमांड  १७,४५४  यूनिट  है

 ६,५५२  यूनिट  है  ग्र  शार्टेज  2o,€oQ  यूनिट  है  ।  इसी  तरह  वीं-चौडा  स्टाफ  कीਂ  डिमांड

 G00 °  यूनिट  ऐवलेबिलिटी  १,६००  यूनिट है  भ्र  शार्टेज  ६,४००  यूनिट है  ।  म  नहीं

 जानता  कि  मकानात  की  यह  कमी  कब  तक  पूरी  होगी  ale  लोग  कब  तक  इस  तरह  परेशान

 रहेंगे  ।  मैं  देखता  हूं  कि  दिल्‍ली  में  हजारों  श्रादमी  बेघरबार  रहते  सड़कों  पर  सोते  हैं  ।

 मैं  ने  तो  स्टुडेंट्स  को  लैम्प-पोस्ट्स  के  नीचे  पढ़ते  देखा  हैं  क्योंकि  उन  के  पास  मकान

 नहीं  होते  हैं  ।  चांदनी  चौक  में  जिस  जगह  पर  किसी  जमाने  में  टावर  था  कौर  जहां  राज

 गल  तोप  रखी  हुई  ह  ,  वहां  पर  हम  बैगेज  कौर  दूसरे  लोगों  को  रात  को  सोते  देखते  हैँ  ।

 आखिर  यह  कमी  कब  तक  रहेगी  कौर  कब  तक  हम  परेशान  हाली  में  रहेंगे  ?

 wa
 क  हाउसिंग  की

 तरफ  mat हूं  ।  हाउसिंग के  बारे  में  पांच  तरह  की  स्कीमें

 बनाई  गई  हैं  ।  एक  को  इंडस्ट्रियल  हाउसिंग  की  स्कीम  दूसरी  कम  आमदनी  वालें

 वालों  के  तीसरी  गन्दी  बस्तियों  के  निवासियों  के  चौथी  बागानों  के  जो  श्रमिक

 उनके  लिए  शरार  पांचवी  चुने  हुए  ग्रामों  के  लिए  ।  रिपोर्ट  को  देखने  से

 पता  चलता है  कि  ये  पांच  तरह ५ की  स्कीमें  हैं  जो  कि  तैयार  की  गई  हैं  ।  इनके

 दो  att  स्कीमें  हैं  जो
 कि  विचाराधीन  हैं  ,  एक  के  तहत  ६,०००  रुपये  से  लेकर  १२,०००

 रुपय
 तक

 जिन  की  ara  उनको  सहायता  देने  के  बारे  में  श्र  दूसरी  के  तहत  राज्य
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 सरकारों  को  हक  दिया  गया  है  कि  वे  act  कर्मचारियों  के  लिए  सहायता लेकर  स्कीम

 बना  सकती  हैं  शौर  उनको  सहायतार्थ  रुपया  दिया  जा  सकता  हैं  प्रौढ़  वहू  रुपया  लाइफ

 इंश्योरेंस  कारपोरेशन  के  एकाउंट  से  दिया  जाएगा  |  उसी  के  साथ-साथ  नो-प्राफिट  नो-लास

 बेसिस  पर  मकानों  के  लिए  स्कीमें  रखें  ताकि  उनको  सहायता दी  जा  सके  |  लेकिन मैँ

 आपको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  जब  सकीं  फाइव  ईयर  प्लान
 उसमें  १२०  करोड़

 रुपये  का  प्राविजन  रखा  गया  था  लेकिन  wa  रिप्रेजल  में  कुल
 ८४

 करोड़  रुपया  ही  श्री  उसमें

 रखा  गया  है  हाउसिंग  के  लिए  |  मैँ  समझता  हूं  कि  हाउसिंग  के  लिए  कम  रुपया
 रखना

 मुनासिब  नहीं  था  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  हाउसिंग  की  aga  ही  एक्यूट  प्रॉबलम  हूँ

 कौर  उसका  कोई  न  कोई  हल  निकलना  ही  चाहिये  कौर  वह  हल  रुपया  कम  करके  नहीं

 निकल
 सकता  हैं

 1  क

 गालों  मैँ  दमकता  हूं

 कि  जो

 ऋपया  कम  दिया  सा  दै

 गह  मनासिब

 नहीं हू

 इंडस्ट्रियल  हाउसिंग  क  श्रन्तगंत  एक  लाख  पांच  हजार  मकान  बनाने  की  व्यवस्था  की

 गई  थी  ae  R27 Re  रुपया  इस  काम  के  लिए  निर्धारित  किया  गया  था  लेती  कुल

 \9a,Yoo  मकानात  ही  बन  पाये  हैं  ।  लो  इनकम  ao  के  लिए भी  २३६४  करोड़  रुपया

 का  प्राचीन  था  दिसम्बर  १९४५८  तक  के  लिए  ।  ६.२५  करोड़  रुपये  का  प्राचीन

 PEYS—YUE  के  बजट  में  किया  गया  था  ।  इस  सब  से  ६०,०००  मकान  बनने  थे  लेकिन
 कु

 ३२,०००  मकान  ही  बन  पाये  हैं  ।  इस  तरह  से  इंडस्ट्रियल  हाउसिंग  शर  लो-इनकम  ग्रुप

 दोनों  में  जब  हमें  मकान  बनने  की  रफ्तार  को  देखते  हैं  तो  पता  चलता  |  कि  वह  बहत

 ही  धीमी  है  ।  ware  रफ्तार  इसी  तरह  से  धोनी  रही  तों  मैं  समयता  हुं  कि  श्राप
 इन

 कामों  को  पुरा  नहीं  कर  पायेंगे ।

 रख  मैं  सलाम  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहुंगा  ।  इस  काम  के  लिए  कुछ  करोड़  रुपया
 ग  द  |  द

 a0  वारदात

 ब

 काड

 यए

 et  दा

 ा

 के  लिए  कुछ  रुपया  रखा  गया  हैं  कौर  कुछ  स्कीमें  बनाई  जा  रही  हैं  ।  लेकिन  जब  हम  द्त्ली

 को
 देखते  हैं  तो  जोकि  मुल्क

 की
 राजधानी  कैपिटल

 तो  इन
 cara

 को
 देख

 कर
 हमें

 ad
 amt  है

 ।
 श्राप  मोतियाखां  जमना  बाजार |  कालोनी

 जो  हालात  इन

 बस्तियों  की  है  उसको  देख  करके  लज्जा  adit  इस  तरह  से  जहां  तक  प्लम्स  का  सवाल

 oc"

 श्रीवास  शौर  सम् भरण  मंत्री  क०  च०  में  यह

 बताना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  की  गन्दी  बस्तियों को  हटाने का  काम  ee  के

 अधीन
 रहा  अगले  साल

 से
 यह  काम

 श्रीवास  श्र  संभरण  मंत्रालय  के  पास

 a  रहा हैं

 श्री  सोहन  स्वरूप
 :

 के  मुताल्लिक  मैं  थोड़ा  सा  कहना  चाहूंगा  कि  इनको

 हटाने  की  जो  बात  की  जाती  है  तो  वे  दूर  नहीं  होते  बल्कि  सरक  जाते  एक  जगह
 से

 दूसरी  जगह  रख  दिये  जाते  हैं  ak  जिन  जगहों  पर  प्लम्स  होते  वहां  पर

 स्टोरीज़  बिल्डिंग्स  बना  दी  जाती  हैं
 ।

 इन  लोगों  को  aes  मकानात  देने  की  व्यवस्था  नहीं
 होती हैं  ,  हां  यह  भ्र वश्य  होता  है  कि  ये  एक  जगह  से  हट  कर  दूसरी  जगह बन  जाते

 हैं
 ।

 इस  तरह  से
 इन

 प्लम्स  की  जो  हालत  है  वह  ठीक  नहीं  है
 ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि
 इन

 लोगों  के  लिए  मकानों  की  व्यवस्था  की  जानी
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 पिछले  साल  मैं  ने  कहा  था  कि  लाल  किले  के  tore  में  जो  सांसी  कौर  भात

 लोग  रहते  इनको  पास  में  ही  जो  मिलिट्री  की  खानी  बरक्स  उनमें  शिफ्ट  कर  दिया

 जाए  sic  वे  लोग  भी  इन  बोरेक्स  को  छोड़ने  के  लिए  तैयार  हो  सकते  हैं  जब  इनकी  जरूरत

 होगी  डिफेंस  के  काम  के  तब  इन्हें  वापिस  दिया  जा  सकता  लेकिन  इस  पर  कोई

 ध्यान  नहीं  दिया  इस  सुझाव  को  wt  तक  भी  इम्प्लीमेंट  नहीं  किया  गया  हू  और
 न

 ही  यहां  रहने  वाले  लोगों  को  कोई  सहूलियतें  ही  पहुंचाई  गई  हैं
 ।

 wa  मैँ  रूरल  हाउसिंग  पर  जाता  हूं  ।  पहले  मैं  रूरल  cara  का  जिक्र कर  देना  चाहता

 ठ  |  हरनेक  गांवों  में  ऐसे  care  ऐसी  गन्दी  जगहें  जिन  में
 कि

 आदमी  बसते  वहां &

 पर  झ्रादमी  बरसात  के  दिनों  में  नहीं  पहुंच  सकते  तौर  वहां  से  लोग  wat

 नहीं  at  संकते  हैं  ।  रूरल  care  के  लिए  कुछ  भी  प्राचीन  इसमें  नहीं  रखा  गया  हैं

 और  न  ही  इसके  बारे  में  किसी  बात  का  रिपोर्ट  को  पढ़ने  से  पता  चलता  हें  ।  पता  नहीं

 कौन  सी  alfa  इन  रूरल  प्लम्स  को  दूर  करने  की  जा  रही  हे  ।

 जहां  तक  गांवों  में  हाउसिंग  का  ताल्लुक  गांव  हिन्दुस्तान  की  डेमोक्रेसी  के  एक  यूनिट

 हैं  ्र  यह  देख  कर  मझ  दख  होता  हैं  कि  गांवों  में  हाउसिंग की  तरफ  कोई  तवज्जह

 नहीं  दी  जा  रही  हैं  ।  पहले  तो  १४५००  गांवों  को  डिवेलप  करने  की  बात  थी  ।  इनमें  से
 है

 ५००  पाव  AT  चन  गये  हूं  उनको  PEYV-US  में  शामिल  किया  गया  था  ।

 लेकिन  रिपोर्ट  में  बताया  गया  हूं  कि  yoo  गांवों के  बारे  में  ही  स्टेट  गवर्नमेंट

 से  रिपोर्ट are  हैं  कि  उनको  डिबेलेप  किया  जाए  |  रिपोर्ट  को  देखने  से  यह  जाहिर  नहीं

 होता  हैं  कि  कितने  गांवों  में  मकानात  बनाये  गये  कितना  रुपया  खर्चे  किया  गया  है  ।

 इन  सब  बातों  के  बारे  में  बिल्कुल  साइलेंट  हैं  .  .

 सभापति  महोदय  माननीय  सदस्य  शायद  ae  समय  इसलिये  वह  अपना

 भाषण  कल  जारी  रखें  |  wa  हम  wa  घंटे  की  चर्चा  ara  करेंगे  ।

 महेन्द्र  घाट  और  पहले  घाट  के  बीच  घाट  से  घाट  तक  बुकिंग

 श्री  राजेन्द्र  सिह  )  सभापति  इस  सदन  के  सामने  दो  हैं  ।

 पहला  तो  यह  है  कि  जब  श्राप  बिहार  के  भौगोलिक  कौर  प्राकृतिक  aaa  की  भरो  देखेंगे

 तो
 पता  चलेगा

 कि
 बिहार  के  मध्य  से  गंगा  बहती  बिहार  के  दो  भागों  को  TAT

 विभक्त  करती  हैं
 ।  इन  दोनों  भागों

 का
 सम्बन्ध  स्थापित  करने  में  तथा  एक  भाग  से  दूसरे

 भाग  में  पहुंचने  में  हम  को  गंगा  को  पार  करना  पड़ता  है  ।  यह  भी  याद  रखने  की  चीज  है

 जिन कि
 पटना  जो

 कि
 बिहार  राज्य  की  राजधानी  वह  गंगा  के  ऊपर  बसा  हुआ  है  ।

 लोगों  को  उत्तर  बिहार  से  पटना  जाना  होता  है  उन्हें  गंगा  को  पार  करना  पड़ता  है  ।

 इसी  तरह  से  दक्षिण  बिहार
 के

 लोगों  को  जब  उत्तर  बिहार  जाना  होता  है  तो  गंगा  पार

 करनी  पड़ती  तब  उठता  है  कि  इसको  पार  कैसे  किया  जाता
 हैं

 ?  रेल  का  जहाज  इस  नदी

 में  चलता  हे  वही  एक  साधन  जिसक  से  कि  लोग  उत्तर  से  दक्षिण  और  दक्षिण  से  उत्तर

 बिहार  से  सम्बन्ध  स्थापित  करते  हैं  ।  कोई  भी  आदमी  fase  में  एक  स्थान  से  दूसरे

 न्नाघे  घंटे  की  चर्चा
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 घाट  से  घाट  तक  बुकिंग

 स्थान  जाना  चाहता  हैँ  तो  यह  उसकी  इच्छा  पर  निर्भर  करता  उसकी  मर्जी  पर  निर्भर

 करता  हैं  कि  जिस  तरह  से  चाहे  जहां  चाहें  जाए  जहां  से  चाहे
 ay  ।

 उसक

 ऊपर  कोई  भी  किसी  प्रकार  का  भी  प्रतिबन्ध  नहीं  है  कोई  उसके  रास्ते  में  रुकावट
 न नहीं

 मगर  यह
 अभागा  विहार  qet

 से
 हालात  में  बहुत

 से

 दृष्टिकोणों  से  pala THAT  सरकार  को झर  से  उपेक्षित  रहा है
 ।  मगर  मैं  समझता हूं  कि  यह  ग्रोवर  भी  ज्यादा  तकलीफ

 की  बात  है

 कि
 रेलवे  की  कौर  से

 भी
 बहुत  से  अंशों  बहुत  से  मानों  में  यह  उपेक्षित  रहा  है

 |

 सभापति  यह  गौर  करने
 की

 बात  है
 कि

 आदमी  पटना  से
 उस

 पार

 जाना  चाहे  तो  जहाज  का  टिकट  उसको  नहीं  मिल  सकता  है  ।  उसक  ऊपर  यह  बात  जबरन

 लादी  जाती  है  कि  नगर  तुम  जहाज  पर  सफर  करना  चाहो  तो  तुम  को  रेल  का
 टिकट

 कटाना  पड़ेगा  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  शौर  इस  सदन  के  सामने  ग्लानि  यह  शिकायत  रखना

 चाहता  हूं  कि  कया  यह  सही  नहीं  है  कि  अगर  मैँ  दिल्‍ली  का  निवासी  हूं
 शर

 गाजियाबाद

 जाना  गाहता  ह  at  में  टिकट  सकता  हुं  गाजियाबाद

 शौर  जा  करके  वापस  टिकट  लकर  ञ्  सकता  हुं  या  नहीं  त्र  सकता  हू  ।  कप  माना  कि

 मैं  ऐसा  कर  सकता  हूं  |  मगर  पटना  का  great  wae  पहले  घाट  जाना  चाहें  तो  उसके  लिए

 यह  कर  सकना  मुमकिन  नहीं  है  ak  ane  वह  इस  तरह  की  हिमाकत  करेगा
 तो

 उसको

 सजा  भगत नी  पड़ेगी  |  wat  हाल  ही  में  इस  सदन  के  year  एक  सख्त  सा  कानून  बनाया

 गया  है  जिसमें  यह  दर्जे  था
 कि  जो

 लोग  बिना  टिकट  सफर  करते  हुए  पांधे  उनको

 सजा  कड़ी  सजा  मिलेंगी  |  नगर  कोई  आदमी  पहलेजाघाट  से  पटना  जाना

 चाहता  तो  हालांकि  उस  की  कोई  मंशा  नहीं  कोई  ख्वाबीदा  नहीं  हैं  कि  वह  श्राप  का

 कानून  तोड़े  या  बिना  टिकट  के  लेकिन  पहलेजाघाट  से  पटना  जाने  में  वह  सजा  का

 भागी  बनेंगा  उस  को  दंड  मिल  सकता  उस  को  नाना  प्रकार  की  कानूनी  यातनायें  दी

 जायेंगी  |  यह  कहां  तक  सही  है  ?  मेरी  रेलवे के  अधिकारियों  से  चर्चायें  उन्होंने कहा  कि

 इस  में  कुसूर  नहीं  कुसूर  प्रान्तीय  सरकार  का  है
 ।

 मगर
 मैं  सोचता  हुं

 कि

 यह  रेलवे  मंत्रालय  की  एक  लंगड़ी  दलील है  ।  सईद  2aay  ई  में जब  कि  यहां पर
 बर्तानिया

 सल्तनत  उस  ने  एक  कानन  बनाया  था  कि  जो  प्राइवेट  फेरी  स्विस  है  उस  को  पब्लिक

 फेरी  सर्विस  में  किस  तरह  से  लाया  उस  के  ऊपर  कलेक्टर  का  क्या  अधिकार  होगा

 और
 क्या  कमिश्नर

 का
 श्रमिकों

 होगा  |
 वह  बहुत  पुराना  कानून  है

 ।
 गंगा  के  प्रवाह  में

 न  जाने  कितना  पानी  बंगाल  की  खाड़ी  में में  पहुंच  गया  होगा  क्योंकि  करीब  ६०.  AT  ७०

 वर्ष  गजर  चके  हैं  ।  इन  ७०  वर्षों  के  अन्दर  हिन्दुस्तान  से  सल्तनत  प्रगति

 नत  कायम  हम  ने  प्रश्न  स्वतंत्र भारत  के  लिये  एक  संविधान  की  रचना  मगर  वह

 कानून  वहां  वस  का  वसा  पड़ा  ह  |  सदन  के  सामने  चाहता  हूं  कि
 जब

 हर  भारतीय  को  यह  अधिकार  है  कि  वह  wot  रुचि  के  स्वतंत्रता  के  बिना

 feat  प्रतिबन्ध  जितनी  चाहे  यात्रा  कर  सकता  तब  अभागे  बिहार  के

 यात्रियों  के  साथ  यह  क्या अन्याय  ह  कि  झगर  वह  अपने  घर  से  पटना  बिहार की  जवानी
 bat

 जाना  चाहे  कौर  राजधानी  स  वापस  झ्र पने  घर
 को  आना  तो

 उस  के

 ऊपर  यह  प्रतिबन्ध  लगाया  जाता  है  कि  वह  नदी  को  नहीं  पार  कर  सकता  है  ?
 यह  दलील

 दी  जाती  हैं  कि  यह  तो  प्रान्तीय  सरकार  के  हाथ  में  है  इससे  प्रान्तीय  कर  जोखिम

 में  पड़  जायेगा  इसलिये  इस  बात  को  रक्खा  है  ।  लेकिन  मैं  श्राप  का  ध्यान  संविधान
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 घाट  से  घाट  तक घात  से  घार  तक
 बुकिंग

 के  oF  अ्रनूबन्ध  की  दिलाना  चाहता  हूं  ।  उसकी  ली  सूची  के  खंड  २४  में  कहा  गया

 ह

 यंत्र  चालित  जलयानों  के  विषय  में  ऐसे  प्रन्तर्देशीय  जल  पथों  में  नौवहन  जो  संसद

 निर्मित  विधि  द्वारा  राष्ट्रीय  जल  पथ  घोषित  किये  गये  तथा  ऐसे

 पथों  के  पथ-नियम  ।

 इस  wl  अनुबन्ध  की  eel  सूची  में  यह  साफ  कहा  गया  है  कि  किस  विषय  में  संघ  की

 गर  को  कौन  सा  अधिकार  प्राप्त  है  ।  उस  में  कहा  गया  है  कि  जल पथ  पर अगर  यांत्रिक

 शक्ति  का  उपयोग  किया  जाय  तो  संघ  सरकार  को  यह  हक  हासिल  है  कि  वह  कानन  बना

 कर  घोषणा  करे  उस  के  ऊपर  उस  का  म्रधिका  चल  सकता  है  ।  मेरा  इशारा  नाव  की  प्रो

 नहीं  कंट्री  बोड  की  कौर  नहीं  मेरा  इशारा  केवल  जहाज  को  हूं  जो  कि  यांत्रिक

 शक्ति से  चलता  है

 मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  गया  था  कि  बिहार की  सरकार  ने  लोगों  के  इस  पार  से  उस  पार

 जाने का  इन्तजाम  रक्खा है  इसलिये  रेलवे  लोगों  को  सीधे  टिकट  कटाने  की  इजाजत  नहीं  देती  ।

 मेरे  बहुत  से  चाहे  वे  इस  पक्ष  के  हों  या  दूसरे  पक्ष  पटना गये  होंगे  ।  पटना  के  गोल घर

 एक  किनारे  से  देखा  होगा  कि  जिस  दिन  से  गंगा  में  बाढ़  meat  पानी  उस  के  किनारों  में  भर

 जाता है  कौर  किसी के  लिये  भी  पांच  महीने तक  काठ  की  नाव पर  गंगा  पार  करना  भ्र पनी  जान

 के  साथ  खिलवाड़े  करना  होता  है  ।  इसलिये  उस  को  जहाज  पर  ही  नदी  को  पार  होता  है  ।

 गर्मी  के  दिनों  गंगा  का  पाट  बहुत  बड़ा  हो  जाता  है  |  उस  में  बहुत  सी  धारायें  हो  जाती  हैँ  |

 वे  घिराव  एसी  नहीं  होतीं  झ्रादमी एक  नाव  से  नदी  को  पार  कर  पटना  पहुंच जाय  या  पटना

 से  उस  पार  पहुंच  जाय  ।  उस  को  तक  धाराय  पार  करनी  होती  हैं  |  बहुंत  से  सोते  होते  बालू

 के  ढोर  होते  प्यार  एक  प्रादमी  नाव  से  ही  पटना  जाना  चाहे  तो  उस  का  सारा  दिन  गूजर  जाता

 यह  मेरा  ही  तजुर्बा  नहीं  हमारे  दूसरे  साथी  जो  बिहार  से  कराते  हैं  प्रौढ़  मेरे  ऐसे  ही  बद

 नसीब  जिन  को गंगा के  किनारे रहना  होता  उन  सब  को  यह  तजुर्बा होगा  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  पहने  हमारे  यहां  सड़कों  का  बहुत  उत्थान  नहीं  सड़कों  हारा  याता

 यात  के  साधन
 म

 उस  समय  बहुत  प्रगति  नहीं  हुई  मगर  इधर  काफी  प्रगति  हुई  है  ।  सारन  जिले  से

 जहां  से  में  प्राता  मुजफ्फरपुर जिले  wore  जिले  दरभंगा  जिले  से  लोग  पहले  रेल

 गाड़ी  से  कराते
 थे  इन  जिलों  में  रेलगाड़ी  की  यात्रा  की  सुविधा  कंपी  इस  विवरण  में  मैं  नहीं

 जाना  चाहता  ।  इस  जो  प्रगति  हो  रही  हूं  उस  को  हमारे  रेलवे  मंत्री  महोदय  भ्रच्छी  तरह  से

 जानते हैं  ।  दूसरे  लोगों  को  भी  यह  मालम है  |  वहां  के  लोग  वस  से  आते  वे  सीधे  घाट

 की  ओर  जाते  हं  और  घाट  से  पार  कर  पटना  की  श्रोरजाना  चाहते  अगर  मुजफ्फरपुर

 या  दूसरे  चार  पांच  जिलों  से  कराने  वाले  घाट  से  पार  करे ंतो  उन को  २००  रु०  जुर्माना  देना  होगा

 उन  को  दो  या  तीन  मास  की  कंद  की  सजा  भी  हो  सकती है  इस  तरह  से  उन  लोगों  को  बड़ी  मुश्किल

 मुझे  इस  का  तजर्बा है  ।  लेकिन  श्राप मेरी  बात  को  तो  छोड़  दीजिये  ।  यह २.  करोड़

 निवासियों  का  प्रश्न  है  ।"  हमारे  मंत्री  महोदय  कह  देंगे  कि  हमने  मोकामा  का  पुल  बना  दिया

 इस  के  लिये  बहुत  बहुत  धन्यवाद  ।  मोकामा  का  पुल  सरकार  ने  बनाया  ।.  वह  कांग्रेस

 की  सरकार  उसके  बारे  में  मेरी  कुछ  भी  राय  लेकिन  मोकामा का  पुल  बनाया  कौर  समय

 पहले  इस  के  लिये  रेल  मंत्रालय  को  बहुत  धन्यवाद  है  ।  मगर  इससे  उत्तरी  बिहार

 की
 केवल  गाधी  प्राबादी  को  ही  फायदा  sare  |  लेकिन यह  जो  चार  जिल ेहैं  उन  को  यातायात

 के
 मामले

 में  कोई  फायदा  होना  सम्भव  नहीं  है  ।  मेरे  दोस्त  विभूति  मिश्र  जी  चम्पारन से



 ं
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 घाट  से  घाट  तक  बुकिंग

 ara  पंडित  द्वारका  नाथ  तिवारी  जी  इन  दोनों  से  राय  ले  भेजिये  ।  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  हम

 लोग
 बरौनी

 से  जा  कर  पटना  पहुंचें
 ।

 मेरे  जिले  की  आबादी  ४०  लाख  मुज्जफर  पुर
 की

 maa  करीब
 ४०  लाख  दरभंगा  जिले  की  भी  करीब  २६  लाख है  ।  इसी  तरह  से  चम्पारन

 भी  है
 ।

 जितने  लोग  इधर  से  पटना  को  जाते  हैं  उतने ही  लोग  पटना  से  इधर  को  जाते हैं  ।
 लोगों  की  शादी  व्याह  का  सवाल  वापस  के  सम्बन्ध  सरकारीं  नौकर  पचास  तरह  के  feat

 उन  सब
 का

 यह  प्रश्न  है
 ।

 हम  केवल  यह  सुविधा  चाहते  हैं  कि  लोगों  को
 इजाजत  हो  जाय

 कि  पटना  से  पहले  घाट  तक  वे  बिना  किसी
 प्रतिबन्ध  के

 यात्रा  कर  सकें  |

 एक  कौर  सवाल  उठ  सकता है  ।  यहां  कहा  जायगा  कि  हम  ने  यह  घाट  प्रान्तीय सरकार  को  दे

 दिया  कौर
 प्रान्तीय  सरकार  के  कर  के  ऊपर  इस  का  बुरा  असर  पड़ेगा

 |
 दस  दिन

 की
 बात

 सब  से  कम
 बिड  ७४

 हजार  का एक  आदमी को  २  लाख  ७०  हजार  का  ठेका  घाट  का  दिया  गया  |

 था  ।  इस  बात  से  जाहिर है  कि  प्रान्तीय  सरकार  को  पैसे  की  कमी  नहीं  है  ।  वह  दूसरे  तरह
 से

 पैसा  की  बरबादी कर  रही  है  ।

 पंडित  gto  ato  तिवारी  )  :  इस  बात  को  यहां  लाने  से
 फ़ायदा

 ?

 श्री  राजेन्द्र सिह  :  are  श्राप  को  यह  सरकार  प्रिय  है  श्राप  इस  ऐसा  कह  रहे है  ।

 अगर  मुझे  प्रिय  नहीं  है  तो  मैं  नया  करूं
 ?

 लेकिन  खैर  यह  दुसरा  सवाल  है
 |  श्राप  देख

 सभापति  कहीं  पर  भी  एक्स  स  ७ फ्र  नहीं  लिया  जाता  है  ।  ज्यादा  किराया  लेना  जुर्म  है
 ।

 हमारे  यहां  के  gat  झ्रादमी  के  साथ  यही  अन्याय  नहीं  है  कि  वह  इस  पार  से  उस  पार  तक  रेल
 की यात्रा नहीं  कर  सकता है  बल्कि उस  के  साथ  यह  भी  है  कि  वह  बाढ़  के  दिनों  में  ज्यादा  से

 ज्यादा

 ८
 या  १०  मील  की  यात्रा  करता  गर्मी  के  दिनों  में  मुश्किल  से  ३  यां

 ४
 मील  की  यात्रा करता  है  ।'

 मगर  ३२  मील  का  किराया  हमको  देना  पड़ता  है  ।  अब  यह  कितनी  बड़ी  ग़ैर  इंसाफ़ी

 झस्याय  हमारे  साथ  होता  है  ।  wa  ब्रिटिश  गवर्नमेंट  के  ज़माने  में  जो  हमारे  ऊपर  अन्याय  होता  था

 वह  तो  होता  ही  था  लेकिन  यह  बड़े  श्राइचयं  प्रौढ़  दुःख  का  विषय  है  कि  ore  जब  कि  खुद  हमारे

 देशवासियों  की  हुकूमत  है  तब  इस  तरह  का  अन्याय  हो  |

 अब  ड्राप  कहेंगे  कि  साहब  जहाज़  चलाने  में  ज्यादा  पैसा खर्च  होता  है  शौर  संभव है  कि

 ऐसा  हो  प्रौढ़  ज्यादा  पैसा  खड़े  होता  हो  लेकिन  वह  ज्यादा  पैसा  मैं  समझता हुं  कि  बदइंतज़ामी
 ||

 की  वजह  से  है  |  चूंकि  अरब  समय  नहीं  है  इसलिये  मैं  इस  बारे  में  चर्चा  नहीं  करना

 चाहता  लेकिन  यह  कितने  श्रंघेर
 की

 बात  है
 कि  ६  मील  की

 तो
 मैं  यात्रा  करूं  प्रौढ़

 ३२  मील
 का

 मुझे  किराया देना  पड़े  |  मैं  समझता  हुं  कि  उड़ीसा  के  बाद  झगर  सबसे  कम  श्राय  किसी  प्रान्त
 की  है

 तो  वह  हमारे  बिहार  प्रान्त  की  है  ।  जहां  देश  की  व्यक्तिगत  Wo  करोड़  रुपये  से  ज्यादा

 दीग  है  चहा
 बिहार  में  लोगों  की  व्यक्तिगत  arr  केवल  १५०  करोड़  से  कुछ  ही  ज्यादा  होती

 हूँ  |

 ६  मील  का  सफर  करने  पर  मैँ  ३२  मील  का  किराया  दूं  यह  कहां  का  इंसाफ है  ?  अब  उनकी

 यह  दलील  है  कि  स्टीमर  के  चलाने  में  fers  वकत  लगता  मैं  समझता हूं  कि  सिन्फ़े  दलील  के  fore

 ही  दलील  है  ।
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 दे  बीच  SRE

 घाट  से  घाट  तक  बुकिंग

 वे  १५  मिनट सभापति  महोदय :  wa  माननीय  सदस्य  भ्र पनी  बात  समाप्त  करे ं।

 ले  चुके  है ं।

 श्री  राजेन्द्र  सिह  :  ठीक  है  में  ही  what  बिहार  के  सम्बन्ध  में  बोलने  वाला  हूं ।  मं

 श्रापकी  भ्राता  से  केवल  दो  मिनट  लूंगा  |

 wa  यह  कहना  कि  पैसा  ज्यादा  खर्च  होता
 मेरे  पास  नहीं है  नहीं  तो  मैं  ५

 देकर  दिखलाता  कि  सैकड़ों  हमारी  ऐसे  सेक्शन  रेलवे  लाइनें  हैं  जिन  पर  कि  गाड़ी  चलाने  से  रेलवे

 को  घाटा  होता  है  ।  हमारे  वहां  खुद  जहां  पर  सेक्शन  लाइनें  होती  हैं  वहां  गाड़ियां  चलाने  से  घाटा

 होता  है  लेकिन  फिर  भी  रेलें  वहां  पर  चलती हूँ  ।  रेलवे  fas  एक  राष्ट्रीय  यातायात  या  लाभ  का

 ही  साधन  नहीं  है  मगर  इसके  साथ  ही  साथ  एक  राष्ट्रीय  पक्ष  भी  है  लोकोत्तर  पक्ष  भी  है  ।

 aa
 सभापति  चूंकि  ड्राप

 मुझे  अधिक  समय  देने
 को  तैयार  नहीं हैं  हालांकि  मुझे

 अभी  बहुत  कुछ  निवेदन  करना  मैं  अपना  स्थान  ग्रहण  करता  हूं  पौर  शायद  मेरे  एक  प्राण

 माननीय  मित्र  भी  कुछ  निवेदन  करना  चाहें  ।

 मैं  तरन्त में  केवल  यही  रेलवे  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  बिहार के  साथ  यह  अन्याय

 नहीं  होना  चाहिये  औरमैं  रखता  हूं  कि  जिस  तरह  से  अ्रध्यक्ष  महोदय  ने  कृपा  करके  बिहार

 निवासियों  की  तक़लीफ़  रखने  के  वास्ते  सदन्‌  में  ara  घंटे  की  चर्चा  की  ग्र नुम ति  दी  उसी  तरह  रेलवे

 के  मंत्री  महोदय  भी  इन  प्रश्नों  के  ऊपर  कोई  बंधे  कह  खयाल  से  विचार  न  करके  एक  मुक्त  मानस

 और  निस्पृह  हो  कर  रोशनी  डालेंगे  ौर  बिहार  के  साथ  जो  अन्याय  gal  ह  उसको  वह  वापिस  लेंगे

 कौर  इसके  लिये  बिहार  के  निवासी  रेलवे  मंत्री  महोदय  के  बहुत  ही  अनुगृहीत  रहेंगे  |

 पंडित  gto  ato  तिवारी  :  सभापति  महोदय ,  में  ares  द्वारा  मिनिस्टर  महोदय  से  यह

 जानना  चाहूंगा कि  यह  जो  पाबन्दी  लगाई है  वह  कितने  दिनों  लगाई है
 ?  मुझे  याद  है  कि  कुछ

 वर्ष

 पहले
 घाट टू  घाट  बुकिंग  ट्वेटी  थी  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कब  से  यह  बंद  की  गई  श्र

 fra वजह  से  बंद  की  गई  ?  इसका  क्लासीफिकेशन  हो  जाना '  चाहिये  |

 दी०  चल  शर्मा  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  प्रतिबन्ध  कहीं  प्रौढ़  भी

 हू ँया  सीधे  पटना में  ही  हैं

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  खां  )  :  आदरणीय  सभापति  मेरे  मुतवज्जा  दोस्त

 श्री  राजेन्द्र  सिह  ने  जो  घाट  S  घाट  महेन्द्र  घाट  प्रौढ़  पहलेज़ा  घाट  के  लिये  पैसेंजर्स  न  बुक  करने का  सवाल

 उठाया है  उस  सवाल  के  बारे  में  मैँ  इसी  सदन्‌  में  क्वैश्चन  पावर  में
 मैं

 कई  बार  जबाब  दे  चुका  हूं  ।

 हक़ीकत  यह  है
 कि

 घाट  टु  घाट  बुकिंग  का  जहां
 तक  सवाल है  तो  पटना  की  साइड पर  एक  महेन्द्र

 घाट  दिग्गा  घाट  है  प्रौर  गंगा  के  उस  पार  पहलेज़ा  घाट  है  कौर  इन  दोनों  घाटों  के  दरमियान

 जो  फ़ैरीजट्रया  कंट्री  बोट्स  चलती
 हूँ  उनके  लिये  ठेका  या  जो  लीज़  बिहार  गवर्नमेंट  ने  पटना  गेंजेज़

 सर्विस के  साथ  एक  खास  मुशाहिदा करके  उनको  इसका  सका  दिया

 इस  ठेके  के  कारण  जो  वहां  के  मुसाफ़िरों  को  तक़लीफ़ें  उठानी  पड़ती  हैं  उनसे  रेलवे  मंत्रालय

 अछी  तरह  से  वाकिफ़  है  कौर  हमारी  तमामतर  हमदर्दी  उन  लोगों  के  साथ  है  ।  हमने  एक  बिहार

 गवर्नमेंट से  यह
 पेशकश  की  थी  कि  रेलवे

 को  इसके  लिए  इजाजत
 दी

 जांच  ताकि  हम  घाट  दु  घाट

 बुकिंग कर  सक  wade ने  हमको  यह  कहा  कि  अगर  हम  आपको इसकी  इजाजत दे  दें  तो



 ERR  महेन्द्र  घाट  कौर  पहले  घाट  के  बीच  ३१  ge4e

 घाट  से  घाट  तक  afar

 जिन  कम्पनियों  के  साथ  हमारा  मुशाहिदा  हना  उसकी  खिलाफ़वर्जी  होगी  ।  कौर  जो  बिहार

 मंट का
 नज़रिया  था

 उस  नज़रिये  को  मिनिस्ट्री  are  ला  ने  भी  भ्रपहोल्ड  किया  कौर  उसकी  तारीफ़
 की

 तो  यह  हमारी  कठिनाई  है  ।
 यह  बात  नहीं  है  कि  हम  वहां  के  लोगों  के  लिये  कुछ  नहीं  करना

 चाहते

 ह  हमारी  हमदर्दी  उनके  साथ है  ।

 मैं  सदन्‌  को  यह  भी बता दूं  कि  सन्‌  १९५७४ में  बिहार  गवर्नमेंट ने  रेलवे  मिनिस्ट्री

 से  यह  कहा  था  कि  श्राप  हमारे  एजेंट बन  कर  पावर  मेरी  सर्विस को  चलायें  रेलवे  विभाग

 ने  उस  चिटको  भी  मजूर  किया  ate  जो  शरायत  बिहार  गवर्नमेंट  ने  हमारे  सामने  रखीं  हमने

 उन  शरायत  की  बिना  पर  एस् टि मेट्स बना कर  बिहार  गवर्नमेंट  को  भेज  दिय े।  बिहार  गवर्नमेंट

 का  नज़रिया  यह  था  कि  झप  हमारी  तरफ  से  फ़ैरी  चलाइये  जितने  अख़राजात  होते हैं
 ग्राम

 नफ़ा  होता  है  तो  वह  हमको  क्रैडिट  कर  दें  ale  wae  घाटा  होता  है  तो  वह  हम  पुरा  कर  देंगे
 ।

 हमने  अरपना  एस्टिमेट  बना  कर  कौर  अपनी  दूसरी  जो  छोटी  मोटी  शरायत  होती  थीं  वह  qa  बिहार

 गर्म  भेंट  को  भेज  दीं  रेलवे  ने  जो  एस्टिमेट  लगाया  वह  यह  था  कि  यह  जो  पावर
 पौर

 सर्विस

 रेलवे  अ्रलग से से  आपरेट करे और करे  प्र  उससे  जो  आमदनी भरायेगी  वह  ३  लाख  ८  हज़ार कौर  ५००

 रुपये  सालाना  होगी  प्रौढ़  उसके  ऊपर जो  खर्चा  श्रायगा वह ४ लाख वह  ४  लाख  ५८  हज़ार ८००  रुपये

 उसमें  लगभग  डेढ  लाख  रुपये  का  घाटा  रहेगा  |  यह  हमारा  मझे  था  ।  तो  हमने  जो  यह  अ्रन्दाजा

 लगाया  था  कि  ड  लाख  का  घाटा  रहेगा  इससे  बिहार  गवर्मन्ट  पुरे  तौर  पर  इत्तिफाक  नहीं  कर  सकी  |

 हमने  जो  भ्रन्दाजा  लगाया  था  इसमें  रेलवे  ने  एडमिनिस्ट्रेटिव चाज॑  के  लिये  €२  हजार की  एक

 रकम  लगायी थी  ।  यह  खर्चा  कुल  आमदनी का  Re  ८५  फीसदी है  बिहार  गनीमत  ने  इस

 बात  पर  ऐतराज  किया  कि  यह  रकम  बहुत  ज्यादा  है  कौर  एडमिनिस्ट्रेटिव चाज  २९  ८५  फीसदी के

 बजाय  oY  चीज़ें  किया  जाये  ।  हमें  यह  पता  नहीं  कि  उन्होंने  यह  ७.  ५  किस  बिना  पर  कहा
 |

 लेकिन  मेरे  खयाल  में  यह  कोई  बड़ा  मसला  नही ंहै  भ्र  हमने  प्रप्त  रेलवे  के  जनरल  मनत नज़र

 को  लिखा  है  कि  वह  बिहार  गवर्नमेंट  के  साथ  जहां  तक  जल्द  हो  सके  बात  चीत  करके  इस  मसल

 को  हल  करें  ताकि  वहां  पर  जो  लोगों  को  तकलीफ़  हो  रही  है  वह  दूर  हो  ।  मझे  उम्मीद है  वि

 जल्द  ही  कोई  तसफ़ीया  हो  जायेगा  भर  मैं  उम्मीद  करता  हुं  किਂ  यहां  पर  जो  बिहार  के

 wana हैँ  जो  कि  बिहार  के  लोगों  की  यहां  नुमाइन्दगी  करते  वह  भी  बिहार  गवर्नमेंट  से  कहेंगे

 कि  इस  छोटी  सी  रकम  के  ऊपर  ज्यादा  भ्रड़्चन  न  डालें  श्र  हम  भी  तरफ  से  ढील  करने  की

 कोशिश  करेंगे  |

 इन  अ्रल्फाज  के  साथ  में  उम्मीद  करता  हं  कि  जल्दी  से  जल्दी  कोई  अमली  दम  उठाया

 जायगा  |

 गीत  gto  नाठ  तिवारी  एक  ल  का  जाबाब  तो  मिला  ही  मैंने  पुछा  था  कि

 यह  घाट  टू  घाट  बुकिंग कब  से  बन्द  मुद्रा  मझे  याद  है  कि  जब  मं  कालिज  में  पढ़ता  था  उस  विरक्त

 तो  बुकिंग  होता  था  ।  यह  कब  से  बन्द  हुजरा  sale  क्यों बन्द  हम्ना से ष

 श्री  शाहनवाज़  खां  इस  वक्त  तो  में  इसका  जवाब  नहीं  दे  सकता  ।  ठीक  तारीख  मड

 याद  नहं  है  ।

 श्री  विभू  हि ति  मिश्र  ( fazer) Tet)  ह्म  लोग  जो  चम्पारन से  रखते  हैं  उनको  दो  नदियां

 पार  करनी  पड़ती है  एक  गंडक  ate  दुसरी  गंगा  ।  बरसात  के  दिनो ंमें  हमें  बड़ी  दिक्कत  होती  है  +
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 घाट  से  घाट  तक  बुकिंग

 रेल  में  हमलों  ज्यादा AHH,  दरभंगा  के  लोग  हाजीपुर  तक  हैं  |

 लगता  बस  में कम  वक्‍त  लगता  है  ।  रेल  में  दस  घंटा  लगता  है  गौर  बस  में  पांच  साढ़े  पांच

 घंटा  ही  लगता है  बरसात में  हाजीपुर से  तक  के  ६  मील  के  लिये  ३०  मील  का  किराया

 लगता है  ।  तो  बरसात  के  लिये  तो  वह  यह  रियायत  कर  दें  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हमारे  चीफ  मिनिस्टर  meat  यहां  भराते  रहते  हैं  मिनिस्टर  साहब

 उनसे  खुद  मिल  लें  ।  आपने जनरल  मे  नेजर  को  कहा  है  कि  वह  वहां  जायेंगे  तब  चीफ  मिनिस्टर

 कल  तो  पीपीएस  गवर्नमेंट  है  |  क्यों  न  मिनिस्टर से  बात  करेंगे इसमें  बहुत  समय  लगेगा  ।

 साहब  हवाई  जहाज  से  जा  कर  चीफ़  मिनिस्टर  से  बात कर  लें  ।  वहा ंवे  जाने का  रास्ता  बहुत

 टेढ़ा  मेढ़ा  है  ।

 महेन्द्र  घाट  पर  जहाज  पर  चढ़ने  की  जगह  नहीं  मिलती  |  इंजीनियर  के  लिये

 लेनें  मे ंदो  साल  निर्कल गये  ।  हमें  महेन्द्र घाट  पर  तिल  रखने को  जगह  नहीं  मिलती  ।  यह  सब

 मामला  तै  किया  जाये  ।

 श्री  ug
 में  भी

 वही  कहना  चाहता  हूं  जो  कि  at  मिश्र
 जी

 ने  कहा  यह

 जो  सोनपुर  से  पटना  तक  एक्सेस  फेयर  लगता  है  इस  पर  मंत्री  जी  ने  रोशनी  नहीं  डाली  ।  कृपा

 इस  पर  भी  रोशनी डाल  दें  ।
 में  चाहता  हूं  कि  इसके  बारे  में  भी  वह  कुछ  उत्तर  दें

 |

 श्री  शाहनवाज़ at:  मैँ  इस  सिलसिले  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  प्राइवेट  फेरी

 विस  वहां  चल  रही  है  घाट  दू  घाट  बिहार  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  उसमें  क्लास  के  लिये  oY  नये

 पैसा  किराया  है
 श्र

 रेलवे  करी  का  किराया  जो  मोहतरिम  दोस्त  ने  कहा  वह  ३२  मील  का  चाज

 करते  वेह  किराया  भी  ६९  नये  पैसे है  ।  तो  जो  प्राइवेट  फेरी  न  करती  है

 पंडित  हवा  ato  तिवारी  :
 यह  फिगर  गलत हैं  ।  फेरी  १९  नये  पैसे  चाज  करती  है  |

 «७५  ans Q
 श्री  शाहनवाज  खां  :  मैंने  तो  ऊपर  क्लास  के  लिये  कहा  कि  उसको  किराया ७५  नये  पैसे  है  |

 श्री  राजेन्द्र  सिह  :  जो  फिगर  मंत्री  महोदय  ने  दिया  है  वह  गलत  है  ।  सोनपुर  से  महेद्र

 का  किराया  १४  नये  पैसे है  ।  मैंने  टाइम  टेबल  से  वैरीफाई  किया  है  कि  प्राइवेट  फेरी  का  किराया

 ३  UT  है  ।  मिनिस्टर  साहब  कहते हैं  9¥  नये  पैसे  याने  १२  राने है है  ।  यह  किराया  नहीं  हो

 सकता  |  वह  हमारा  विश्वास  करें  |  हम  चार  चार  झ्रादमी  वहां  के  यह  बात  कह  रहेहेँ कि कि  मंत्री

 जी  को  गलत  फिगर  दिये  गये  हैं  ।  इस  पर  गौर  करके  श्राप  एसा  कदम  उठाइये  ताकि  बिहार  के  लोगों

 को  मालूम  हो  कि  यह  सरकार  उनके  साथ  मन  से  हमदर्दी  रखती  केवल  मौखिक  ही  नहीं  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रतीकों  कुछ  ग्रोवर  कहना  है  ?

 at  ्ञाहनवाज्ञ  मुझे  fad  इतना  कहना  है  कि  मैं  ams  महीने  की  १४५  तारीख  को

 की  कोशिश  कहूंगा

 पटना  जाने  का  इरादा  रखता  हुं  ।  वहां  मैँ  मुख्य  मंत्री  से
 मिलूंगा  तौर  जो  भी  संभव  होगा  करने

 इसके  पडचात ष्क  लोक-सभा  १  PEYE/ LY  १८८१  के  ग्यारह बजे
 तक

 के
 लि  प

 स्थगित
 हुई  ।
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